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  राजस्थान उच्च न्यायालय
 जयपुर बेंच

(1) डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 756/2022

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9521/2013 में

रत्ना उर्फ  रतन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू मीना, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी फरासिया, तहसील किशनगढ़,
जिला अजमेर।

----अपीलकर्ता

बनाम

1.     राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर अपने रजिस्ट्रार के  माध्यम से

2.     श्रीमती आशा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल, उम्र लगभग 63 वर्ष, 
       निवासी बस स्टैंड के  पास, मदनगंज-किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला 
       अजमेर (राजस्थान)

3.     रामगोपाल पुत्र भागीरथ, निवासी सब्जी मण्डी, मस्जिद के  सामने, मदनगंज-

       किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर

4.     गणपत (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधि के  माध्यम से

4/1.   इन्द्रमोहन पुत्र श्री गणपत, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मस्जिद के  सामने, 
       मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर

4/2.   मुरली मनोहर पुत्र श्री गणपत, निवासी मस्जिद के  सामने, मदनगंज किशनगढ़, 
       तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

5.     सत्यनारायण (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधियों के  माध्यम से।

5/1.   हरिओम पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी रवीन्द्र थिएटर के  

       पास ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

5/2.   राधा किशन पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर के  
       पास, कृ ष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

5/3.   विष्णु पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मस्जिद के  सामने, 
       मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

(29/05/2025  को 03:08:29    बजे डाउनलोड किया गया)
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6.     हनुमान पुत्र भागीरथ, निवासी सब्जी मण्डी, मस्जिद के  सामने, मदनगंज 
       किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।

7.     जगदीश (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधियों के  माध्यम से

7/1.   नन्द किशोर पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी रवीन्द्र थिएटर के  पास 
      ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

7/2.   गिर्राज पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर के  पास, 
       कृ ष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।

8.     श्याम सुंदर शर्मा

9.     सुरेश शर्मा दोनों पुत्र नित्यानंद शर्मा, निवासी मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर

10.    राजस्थान राज्य, तहसीलदार, किशनगढ़ के  माध्यम से।

11.    किस्तुरी देवी, धन्ना लाल की विधवा,

12.    धन्ना लाल के  पुत्र सुनील कु मार,

13.    विनोद पुत्र धन्ना लाल, सभी निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला  अजमेर

14.    अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर।

15.    जिला कलेक्टर, अजमेर।

----उत्तरदाता
संबंधित

(2) डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 781/2022
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11851/2013

रत्ना उर्फ  रतन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू मीना, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी फरासिया, तहसील किशनगढ़,
जिला अजमेर।

----अपीलकर्ता

बनाम

1.     राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर अपने रजिस्ट्रार के  माध्यम से

2.     श्रीमती आशा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल, उम्र लगभग 63 वर्ष, 
       निवासी बस स्टैंड के  पास, मदनगंज-किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला 

(29/05/2025  को 03:08:29    बजे डाउनलोड किया गया)
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       अजमेर (राजस्थान)
3.     रामगोपाल पुत्र भागीरथ, निवासी सब्जी मण्डी, मस्जिद के  सामने, मदनगंज-
       किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
4.     गणपत (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधि के  माध्यम से
4/1.   इन्द्रमोहन पुत्र श्री गणपत, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मस्जिद के  सामने, 
       मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
4/2.   मुरली मनोहर पुत्र श्री गणपत, निवासी मस्जिद के  सामने, मदनगंज किशनगढ़, 
       तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
5.     सत्यनारायण (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधियों के  माध्यम से।
5/1.   हरिओम पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी रवीन्द्र थिएटर के  
       पास ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
5/2.   राधा किशन पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर के  
       पास, कृ ष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
5/3.   विष्णु पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मस्जिद के  सामने, 
       मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
6.     हनुमान पुत्र भागीरथ, निवासी सब्जी मण्डी, मस्जिद के  सामने, मदनगंज 
       किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
7.     जगदीश (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधियों के  माध्यम से
7/1.   नन्द किशोर पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी रवीन्द्र थिएटर के  पास 
      ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
7/2.   गिर्राज पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर के  पास, 
       कृ ष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
8.     श्याम सुंदर शर्मा
9.     सुरेश शर्मा दोनों पुत्र नित्यानंद शर्मा, निवासी मदनगंज किशनगढ़, जिला 
       अजमेर
10.    राजस्थान राज्य, तहसीलदार, किशनगढ़ के  माध्यम से।
11.    किस्तुरी देवी, धन्ना लाल की विधवा,
12.    धन्ना लाल के  पुत्र सुनील कु मार,
13.    विनोद पुत्र धन्ना लाल, सभी निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ़, 
       जिला अजमेर
14.    अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर।
15.    जिला कलेक्टर, अजमेर।

----उत्तरदाता
(3) डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 785/2022

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11852/2013 में

रत्ना उर्फ  रतन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू मीना, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी फरासिया, तहसील किशनगढ़,
जिला अजमेर।

----अपीलकर्ता

(29/05/2025  को 03:08:29    बजे डाउनलोड किया गया)
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बनाम

1.     राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर अपने रजिस्ट्रार के  माध्यम से
2.     श्रीमती आशा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल, उम्र लगभग 63 वर्ष, 
       निवासी बस स्टैंड के  पास, मदनगंज-किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला 
       अजमेर (राजस्थान)
3.     रामगोपाल पुत्र भागीरथ, निवासी सब्जी मण्डी, मस्जिद के  सामने, मदनगंज-
       किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
4.     गणपत (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधि के  माध्यम से
4/1.   इन्द्रमोहन पुत्र श्री गणपत, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मस्जिद के  सामने, 
       मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
4/2.   मुरली मनोहर पुत्र श्री गणपत, निवासी मस्जिद के  सामने, मदनगंज किशनगढ़, 
       तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
5.     सत्यनारायण (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधियों के  माध्यम से।
5/1.   हरिओम पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी रवीन्द्र थिएटर के  
       पास ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
5/2.   राधा किशन पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर के  
       पास, कृ ष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
5/3.   विष्णु पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मस्जिद के  सामने, 
       मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
6.     हनुमान पुत्र भागीरथ, निवासी सब्जी मण्डी, मस्जिद के  सामने, मदनगंज 
       किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
7.     जगदीश (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधियों के  माध्यम से
7/1.   नन्द किशोर पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी रवीन्द्र थिएटर के  पास 
      ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
7/2.   गिर्राज पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर के  पास, 
       कृ ष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
8.     श्याम सुंदर शर्मा
9.     सुरेश शर्मा दोनों पुत्र नित्यानंद शर्मा, निवासी मदनगंज किशनगढ़, जिला 
       अजमेर
10.    राजस्थान राज्य, तहसीलदार, किशनगढ़ के  माध्यम से।
11.    किस्तुरी देवी, धन्ना लाल की विधवा,
12.    धन्ना लाल के  पुत्र सुनील कु मार,
13.    विनोद पुत्र धन्ना लाल, सभी निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ़, 
       जिला अजमेर
14.    अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर।
15.    जिला कलेक्टर, अजमेर।

----उत्तरदाता
(4) डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 977/2022

(29/05/2025  को 03:08:29    बजे डाउनलोड किया गया)
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एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11851/2013 में

1.     किस्तुरी देवी, धन्ना लाल की विधवा,
2.     धन्ना लाल के  पुत्र सुनील कु मार,
3.     विनोद पुत्र धन्ना लाल, सभी निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ़, 
       जिला अजमेर

----अपीलकर्ता

बनाम

1.     अजमेर स्थित राजस्थान राजस्व बोर्ड, अपने रजिस्ट्रार के  माध्यम से
2.     श्रीमती आशा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल, उम्र लगभग 63 वर्ष, 
       निवासी बस स्टैंड के  पास, मदनगंज-किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला 
       अजमेर (राजस्थान)
3.     रामगोपाल पुत्र भागीरथ, निवासी सब्जी मण्डी, मस्जिद के  सामने, मदनगंज-
       किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
4.     गणपत (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधि के  माध्यम से
4/1.   इन्द्रमोहन पुत्र श्री गणपत, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मस्जिद के  सामने, 
       मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
4/2.   मुरली मनोहर पुत्र श्री गणपत, निवासी मस्जिद के  सामने, मदनगंज किशनगढ़, 
       तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
5.     सत्यनारायण (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधियों के  माध्यम से।
5/1.   हरिओम पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी रवीन्द्र थिएटर के  
       पास ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
5/2.   राधा किशन पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर के  
       पास, कृ ष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
5/3.   विष्णु पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मस्जिद के  सामने, 
       मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
6.     हनुमान पुत्र भागीरथ, निवासी सब्जी मण्डी, मस्जिद के  सामने, मदनगंज 
       किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
7.     जगदीश (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधियों के  माध्यम से
7/1.   नन्द किशोर पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी रवीन्द्र थिएटर के  पास 
      ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
7/2.   गिर्राज पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर के  पास, 
       कृ ष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
8.     श्याम सुंदर शर्मा
9.     सुरेश शर्मा दोनों पुत्र नित्यानंद शर्मा, निवासी मदनगंज किशनगढ़, जिला 
       अजमेर
10.    राजस्थान राज्य, तहसीलदार, किशनगढ़ के  माध्यम से।
11.    रत्ना उर्फ  रतन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू मीना, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी 
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       फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
12.    अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर।
13.    जिला कलेक्टर, अजमेर।

----उत्तरदाता
(5) डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 996/2022

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9521/2013 में

1.     किस्तुरी देवी, धन्ना लाल की विधवा,
2.     धन्ना लाल के  पुत्र सुनील कु मार,
3.     विनोद पुत्र धन्ना लाल, सभी निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ़, 
       जिला अजमेर

----अपीलकर्ता

बनाम

1.     अजमेर स्थित राजस्थान राजस्व बोर्ड, अपने रजिस्ट्रार के  माध्यम से
2.     श्रीमती आशा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल, उम्र लगभग 63 वर्ष, 
       निवासी बस स्टैंड के  पास, मदनगंज-किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला 
       अजमेर (राजस्थान)
3.     रामगोपाल पुत्र भागीरथ, निवासी सब्जी मण्डी, मस्जिद के  सामने, मदनगंज-
       किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
4.     गणपत (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधि के  माध्यम से
4/1.   इन्द्रमोहन पुत्र श्री गणपत, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मस्जिद के  सामने, 
       मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
4/2.   मुरली मनोहर पुत्र श्री गणपत, निवासी मस्जिद के  सामने, मदनगंज किशनगढ़, 
       तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
5.     सत्यनारायण (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधियों के  माध्यम से।
5/1.   हरिओम पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी रवीन्द्र थिएटर के  
       पास ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
5/2.   राधा किशन पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर के  
       पास, कृ ष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
5/3.   विष्णु पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मस्जिद के  सामने, 
       मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
6.     हनुमान पुत्र भागीरथ, निवासी सब्जी मण्डी, मस्जिद के  सामने, मदनगंज 
       किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
7.     जगदीश (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधियों के  माध्यम से
7/1.   नन्द किशोर पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी रवीन्द्र थिएटर के  पास 
      ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
7/2.   गिर्राज पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर के  पास, 
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       कृ ष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
8.     श्याम सुंदर शर्मा
9.     सुरेश शर्मा दोनों पुत्र नित्यानंद शर्मा, निवासी मदनगंज किशनगढ़, जिला 
       अजमेर
10.    राजस्थान राज्य, तहसीलदार, किशनगढ़ के  माध्यम से।
11.    रत्ना उर्फ  रतन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू मीना, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी 
       फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
12.    अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर।
13.    जिला कलेक्टर, अजमेर।

----उत्तरदाता
(6) डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 999/2022

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11852/2013 में

1.     किस्तुरी देवी, धन्ना लाल की विधवा,
2.     धन्ना लाल के  पुत्र सुनील कु मार,
3.     विनोद पुत्र धन्ना लाल, सभी निवासी ग्राम फरासिया, तहसील किशनगढ़, 
       जिला अजमेर

----अपीलकर्ता

बनाम

1.     अजमेर स्थित राजस्थान राजस्व बोर्ड, अपने रजिस्ट्रार के  माध्यम से
2.     श्रीमती आशा देवी अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश अग्रवाल, उम्र लगभग 63 वर्ष, 
       निवासी बस स्टैंड के  पास, मदनगंज-किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला 
       अजमेर (राजस्थान)
3.     रामगोपाल पुत्र भागीरथ, निवासी सब्जी मण्डी, मस्जिद के  सामने, मदनगंज-
       किशनगढ़ तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
4.     गणपत (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधि के  माध्यम से
4/1.   इन्द्रमोहन पुत्र श्री गणपत, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मस्जिद के  सामने, 
       मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर
4/2.   मुरली मनोहर पुत्र श्री गणपत, निवासी मस्जिद के  सामने, मदनगंज किशनगढ़, 
       तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
5.     सत्यनारायण (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधियों के  माध्यम से।
5/1.   हरिओम पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी रवीन्द्र थिएटर के  
       पास ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
5/2.   राधा किशन पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर के  
       पास, कृ ष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
5/3.   विष्णु पुत्र सत्य नारायण, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मस्जिद के  सामने, 
       मदनगंज किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
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6.     हनुमान पुत्र भागीरथ, निवासी सब्जी मण्डी, मस्जिद के  सामने, मदनगंज 
       किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
7.     जगदीश (अब दिवंगत), कानूनी प्रतिनिधियों के  माध्यम से
7/1.   नन्द किशोर पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी रवीन्द्र थिएटर के  पास 
      ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
7/2.   गिर्राज पुत्र जगदीश, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी गणेश मंदिर के  पास, 
       कृ ष्णपुरी, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर।
8.     श्याम सुंदर शर्मा
9.     सुरेश शर्मा दोनों पुत्र नित्यानंद शर्मा, निवासी मदनगंज किशनगढ़, जिला 
       अजमेर
10.    राजस्थान राज्य, तहसीलदार, किशनगढ़ के  माध्यम से।
11.    रत्ना उर्फ  रतन लाल पुत्र स्वर्गीय श्री नाथू मीना, उम्र लगभग 68 वर्ष, निवासी 
       फरासिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
12.    अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर।
13.    जिला कलेक्टर, अजमेर।

----उत्तरदाता
(7) डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 222/2023

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19076/2022 में
हीरालाल पुत्र स्वर्गीय चन्द्राराम,  निवासी ढाणी दुलापुरा,  तन कांकरा,  तहसील दांतारामगढ़,  जिला सीकर
राजस्थान।

----प्रतिवादी-याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता
बनाम

1.     चित्रा सिंह पत्नी श्री विक्रमादित्य शेखावत, निवासी दांता हाउस,
       चांदपोल के  बाहर, जयपुर, राजस्थान।

वादी-प्रतिवादी
2.     हनुमान पुत्र स्वर्गीय दुलाराम पुत्र स्वर्गीय चंद्राराम,
3.     चोखाराम पुत्र स्वर्गीय दुलाराम पुत्र स्वर्गीय चंद्राराम,
4.     गोपाल पुत्र स्वर्गीय दुलाराम पुत्र स्वर्गीय चंद्रराम,
5.     कु मारी पतासी पुत्री स्वर्गीय दुलाराम पुत्र स्वर्गीय चंद्राराम,
6.     श्रीमती सुंदरी देवी पत्नी स्वर्गीय दुलाराम,
7.     कृ ष्णराम पुत्र स्वर्गीय चन्द्राराम,
8.     जोधाराम पुत्र स्वर्गीय चंद्राराम,
9.     राखी पुत्री स्वर्गीय चंद्राराम,
10.    मन्ना देवी पुत्री स्वर्गीय चंद्रराम,
11.    देवली पत्नी बालूराम,
12.    रामदेवराम पुत्र स्वर्गीय बालूराम,
13.    जोगाराम पुत्र स्वर्गीय बालूराम,
14.    के सर देवी पुत्री स्वर्गीय बालूराम
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15.    बिरदी देवी पुत्री स्वर्गीय बालूराम,
16.    राजू देवी पुत्री स्वर्गीय बालूराम, सभी निवासी ढाणी दुलापुरा, तन कांकरा, 
       तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान।
17.    राजस्थान राज्य, तहसीलदार दांतारामगढ़, जिला सीकर के  माध्यम से

----प्रतिवादी-प्रतिवादी

(8) डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 410/2023

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10140/2018 में

1.     सीताराम पुत्र श्री गोपाल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम बिलवा, तहसील 
       सांगानेर, जिला। जयपुर.
2.     रामरतन पुत्र श्री गोपाल, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम बिलवा, तहसील 
       सांगानेर, जिला। जयपुर.
3.     बाबूलाल गोपाल, पुत्र श्री गोपाल, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम बिलवा, 
       तहसील सांगानेर, जिला। जयपुर.

----अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

1.     भोंरीलाल पुत्र कजोड़, दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री घासी, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा 
       @ दादिया, तहसील सांगानेर, जिला। जयपुर
2.     ग्यारशा पुत्र लक्ष्मीनारायण, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा @ दादिया, तहसील 
       सांगानेर, जिला। जयपुर.
3.     रामेश्वर पुत्र लक्ष्मीनारायण, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा @ दादिया, तहसील 
       सांगानेर, जिला। जयपुर.
4.     तहसीलदार, सांगानेर, जिला। जयपुर.
5.     नारायण पुत्र भूरा, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा @ दादिया, तहसील सांगानेर, 
       जिला। जयपुर.
6.     श्रीमती कमला पुत्री गोपाल, पत्नी राम सहाय, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा @ 
       दादिया, तहसील सांगानेर, जिला। जयपुर.
7.     श्रीमती गुल्ली, पुत्री गोपाल, पत्नी बाबूलाल, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा @ 
       दादिया, तहसील सांगानेर, जिला। जयपुर
8.     श्रीमती भूरी पुत्री गोपाल पत्नी बिरदीचंद, निवासी ग्राम महल, तहसील, 
       सांगानेर, जिला। जयपुर.
9.     गोपाल पुत्र लादूराम, निवासी ग्राम बिलवा, तहसील सांगानेर, जिला। जयपुर.
10.    श्रीमती सोनी, सोनी उर्फ  सोहनलाल की विधवा, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा @ 
        दादिया, तहसील सांगानेर, जिला। जयपुर.
11.    रामसहाय, पुत्र श्री सोनी उर्फ  सोहनलाल, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा @ दादिया, 
       तहसील सांगानेर, जिला। जयपुर.
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12.    रामकिशोर पुत्र श्री सोनी उर्फ  सोहनलाल, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा @ दादिया, 
       तहसील सांगानेर, जिला। जयपुर.
13.    सूरज पुत्र भूरा, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा @ दादिया, तहसील सांगानेर, जिला। 
       जयपुर.
14.    रामसहाय, पुत्र भूरा, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा @ दादिया, तहसील सांगानेर, \
       जिला। जयपुर.
15.    शंकर लाल पुत्र भूरा, निवासी ग्राम नरसिंहपुरा @ दादिया, तहसील सांगानेर, 
       जिला। जयपुर.
16.    श्रीमती कै लाशी पुत्री श्री गोपाल, पत्नी रामजी लाल, निवासी ग्राम दुदाली, 
       तहसील बस्सी, जिला. जयपुर.
17.    श्रीमती सारा देवी, पत्नी श्री कन्हिया लाल, निवासी ग्राम मेहल टीलावाला, 
       तहसील सांगानेर, जिला। जयपुर.
18.    उप रजिस्ट्रार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

----प्रतिवादी/वादी

(9) डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 411/2023

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15556/2016 में

रामेश्वर पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी नृसिंहपुरा @ दादिया, तहसील-सांगानेर, 
जिला-जयपुर (राज.)

----अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता

बनाम

1.     भोंरी लाल पुत्र श्री कजोड़, (दत्तक पुत्र) घासी, निवासी नृसिंहपुरा @ दादिया,  
       तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर (राज.)
2.     सीताराम, श्री गोपाल के  पुत्र
3.     रामरतन, श्री गोपाल के  पुत्र
4.     बाबू लाल पुत्र श्री गोपाल, सभी निवासी नृसिंहपुरा @ दादिया, तहसील-
       सांगानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) (स्वर्गीय श्रीमती मांगी के  कानूनी 
       उत्तराधिकारी)
5.     कालू पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, निवासी नृसिंहपुरा@ दादिया, तहसील-सांगानेर, 
       जिला-जयपुर (राज.)
6.     ग्यारसा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, निवासी नृसिंहपुरा @ दादिया, तहसील-
       सांगानेर, जिला-जयपुर (राज.)
7.     उप रजिस्ट्रार, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर (राज.)
8.     तहसीलदार, सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)
9.     नारायण पुत्र श्री भूरा, निवासी नृसिंहपुरा @ दादिया, तहसील- सांगानेर, जिला- 
       जयपुर (राज.)
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10.    श्रीमती कमला, श्री गोपाल की पुत्री, श्री राम सहाय की पत्नी
11.    श्रीमती गुल्ली पुत्री श्री गोपाल, पत्नी श्री बाबू लाल, सभी निवासी नृसिंहपुरा @ 
       दादिया, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर (राज.)
12.    श्रीमती भूरी पुत्री श्री गोपाल, पत्नी बिरदी चंद, निवासी गाँव महल, तहसील-
       सांगानेर, जिला-जयपुर।
13.    गोपाल पुत्र श्री लादूराम, गाँव बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर।
14.    श्रीमती सोनी, विधवा सोनी @ सोहन लाल
15.    राम राय, स्वर्गीय श्री सोनजी उर्फ  सोहन लाल के  पुत्र
16.    रामकिशोर, स्वर्गीय श्री सोनजी उर्फ  सोहन लाल के  पुत्र
17.    सूरज, पुत्र श्री भूरा
18.    राम सहाय, पुत्र श्री भूरा
19.    शंकर लाल पुत्र श्री भूरा, सभी निवासी नृसिंहपुरा @ दादिया, तहसील सांगानेर, 
       जिला-जयपुर (राज.)
20.    श्रीमती कै लाशी देवी पुत्री श्री गोपाल, पत्नी श्री रामजी लाल, निवासी दूधला, 
       तहसील-बस्सी, जिला-जयपुर (राजस्थान)

----उत्तरदाता

अपीलकर्ता(ओं) के  लिए          :  श्री राजेंद्र प्रसाद वरिष्ठ अधिवक्ता
                               सुश्री हर्षिता ठकराल द्वारा सहायता प्रदान                       
                               की गई वकील, सुश्री धृति लड्ढा एडवोके ट       
                               एवं श्री अभिषेक पारीक एडवोके ट;
                               श्री एन.के . मालू वरिष्ठ अधिवक्ता एवं
                               एमिकस क्यूरी की सहायता श्रीमान ने की।
                               प्रत्यूष शर्मा एडवोके ट
                               श्री साके त पारीक एडवोके ट
                               श्री आदित्य पारीक एडवोके ट
                               श्री महेश गुप्ता एडवोके ट
                               श्री मनोज कु मार भारद्वाज एडवोके ट।            
उत्तरदाता(ओं) के  लिए         :    श्री आर.के . अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता
                               सहायक श्री अधिराज मोदी अधिवक्ता
                               श्री आनंद शर्मा न्यायमित्र
                               श्री आशीष शर्मा अधिवक्ता।        

  माननीय मुख्य श्री.    जस्टिस मनिद्र मोहन श्रीवास्तव

 माननीय श्रीमती.   जस्टिस शुभा मेहता

आदेश

रिपोर्टयोग्य
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25/10/2024

(      माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुसार  ):  

1.   इन नौ अपीलों में, जिन्हें समान सुनवाई के  लिए सूचीबद्ध किया गया है, इन अंतर-न्यायालय अपीलों की 

स्वीकार्यता पर सामान्य आधार पर आपत्ति उठाई गई है।

2.   ये सभी अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा रिट याचिकाओं में पारित आदेशों से उत्पन्न हुई हैं। जहां

तक  डी.बी.  सिविल  विशेष  अपील  (रिट)  संख्या  756/2022,  781/2021,  785/2022,  977/2022,

996/2022, 999/2022  और  222/2023  का संबंध है,  वे  विद्वान एकल न्यायाधीश के  समक्ष दायर रिट

याचिका संख्या 9521/2013, 11851/2013, 11852/2013 और 19076/2022 में पारित आदेशों से उत्पन्न

हुए हैं,  जो राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 (जिसे आगे  '1956 का अधिनियम'  कहा गया है)  की

धारा 84 के  तहत प्रदान की गई पुनरीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राजस्व मंडल, अजमेर (जिसे

आगे 'राजस्व मंडल' कहा गया है) द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हैं।

     जहां तक डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 410/2023 और 411/2023 का संबंध है, इन्हें रिट

याचिका  संख्या  15556/2016  और  10140/2018  में  विद्वान  एकल  न्यायाधीश  द्वारा  पारित  दिनांक

17.04.2023 के  सामान्य आदेश के  विरुद्ध दायर किया गया है, जिसमें राजस्व बोर्ड द्वारा अपील को खारिज

करने के  आदेश के  साथ-साथ समीक्षा याचिका को खारिज करने के  आदेश को चुनौती दी गई थी।

    उत्तरदाताओं की ओर से प्रसु्ततियाँ  :  

3.   प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के . अग्रवाल ने इन अंतर-न्यायालयीय

अपीलों की स्वीकार्यता के  संबंध में यह आपत्ति उठाई कि विभिन्न अधिकारों की घोषणा हेतु वादों में विभिन्न

राजस्व कार्यवाहियाँ राजस्व बोर्ड के  समक्ष लाई गईं और वादों का निर्णय करते समय राजस्व न्यायालयों ने

न्यायिक कार्य किया, जो सिविल न्यायालयों के  न्यायिक कार्य के  समान है, उन मामलों के  संबंध में जहाँ सिविल

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार  1956  के  अधिनियम और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे आगे

'1955 का अधिनियम' कहा जाएगा) के  प्रावधानों के  अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्जित है। राजस्व न्यायालयों द्वारा

आरंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते  हुए पारित किए गए आदेशों और आदेशों की अपील पहले  राजस्व

अपीलीय प्राधिकारियों के  समक्ष की गई और अंततः राजस्व न्यायालयों के  पदानुक्रम में राजस्व बोर्ड होने के
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कारण अपील और/या पुनरीक्षण के  सर्वोच्च न्यायालय में की गई। इसलिए, यह तर्क  दिया जाता है कि राजस्व

बोर्ड ने राजस्व मुकदमों से उत्पन्न मामलों की जांच करने के  लिए अपीलीय और/या पुनरीक्षण प्राधिकारी के  रूप

में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया और इस प्रकार सभी कानूनी और व्यावहारिक उद्देश्यों के  लिए 'न्यायालय' के

रूप में न्यायिक कार्य किया। इसलिए, राजस्व बोर्ड द्वारा सर्वोच्च राजस्व न्यायालय के  रूप में ऐसी शक्तियों और

कार्यों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश रिट अधिकार क्षेत्र के  अधीन नहीं हैं,  बल्कि भारत के  संविधान के

अनुच्छेद 227 के  तहत के वल पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के  अधीन हैं। राजस्व बोर्ड, 1955 के  अधिनियम की धारा

5(35) के  तहत परिभाषित एक राजस्व न्यायालय होने के  नाते और भले ही सख्ती से कहा जाए, यह सिविल

न्यायालय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से 1955 के  अधिनियम और 1956 के  अधिनियम के  तहत प्रदान किए

गए मामलों के  संबंध में विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय के  आभास रखता है क्योंकि

सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्जित है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने धारा 5 उपधारा 34-ए,

धारा 5 उपधारा (35); धारा 53 में निहित प्रावधानों का भी उल्लेख किया; 1955 के  अधिनियम की धारा 88

से 92 और धारा 208 के  तहत यह प्रस्तुत करने के  लिए कि राजस्व न्यायालय, राजस्व मुकदमों के  मामले में

अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, न्यायिक न्यायालय के  रूप में कार्य करते हैं और, इसलिए,  राधेश्याम एवं

     अन्य बनाम छबि नाथ एवं अन्य 1 के  मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के  फै सले के  मद्देनजर, राजस्व

न्यायालयों द्वारा अंतत पारित किए गए आदेश और डिक्री भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 226 के  तहत रिट

अधिकार क्षेत्र के  अधीन नहीं हैं।  अपने  प्रस्तुतीकरण के  समर्थन में,  विद्वान वरिष्ठ वकील ने इथियोपियन

    एयरलाइंस बनाम गणेश नारायण साबू2;      ट्र ांस मेडिटेरेनियन एयरवेज बनाम यूनिवर्सल

  एक्सपोर्ट्स एवं अन्य 3;       और प्यारेलाल बनाम शुभेंद्र पिलानिया (नाबालिग)   प्राकृतिक संरक्षक

(पिता)      श्री प्रदीप कुमार पिलानिया एवं अन्य 4 के  माध्यम से मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के

फै सलों पर भरोसा रखा।

    अपीलकर्ता की ओर से प्रसु्ततियाँ  :  

4.   इसके  विपरीत, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद ने तर्क  दिया

कि यद्यपि 1955 के  अधिनियम और 1956 के  अधिनियम के  अंतर्गत उपबंधित मामलों के  संबंध में,  सिविल

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्जित है और उन मामलों का निर्णय के वल राजस्व प्राधिकारी ही कर

सकते हैं, या तो वैधानिक पदाधिकारियों के  रूप में या राजस्व न्यायालयों के  रूप में। यद्यपि राजस्व मुकदमों का

निर्णय करते समय, राजस्व न्यायालय सिविल न्यायालयों के  पदानुक्रम का हिस्सा नहीं होते हैं। इसमें निहित
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प्रावधानों का हवाला देते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'सीपीसी' कहा जाएगा) की धारा 5

और धारा 8 तथा भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 233 के  संदर्भ में विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि राजस्व बोर्ड

और सिविल न्यायालय के  बीच हमेशा एक अंतर रखा गया है और वे एक समान नहीं हैं। जनरल क्लॉज एक्ट,

1897 में दिए गए "जिला न्यायाधीश" और "मुख्य नियंत्रक राजस्व1

प्राधिकरण" की परिभाषा का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त पीठासीन अधिकारियों को भी

अलग से परिभाषित किया गया है कि उक्त पीठासीन अधिकारियों को भी अलग से परिभाषित किया गया है

क्योंकि वे अदालतों के  दो अलग-अलग और विशिष्ट पदानुक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें "सिविल कोर्ट"

के  व्यापक वर्गीकरण के  तहत कवर नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह प्रस्तुत करने के  लिए

भारत के  संविधान से संलग्न अनुसूची VII की सूची I, II और III के  तहत विधायी प्रविष्टियों का भी उल्लेख किया

कि राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय कानून के  प्रयोजनों के  लिए पूरी तरह से अलग विधायी प्रविष्टियों

के  अंतर्गत आते हैं।

5.   विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तीन अध्यादेशों का हवाला देते हुए भारत के  संविधान और राज्य पुनर्गठन

अधिनियम, 1956 के  लागू होने से पहले राजस्थान राज्य में राजस्व न्यायालयों और सिविल न्यायालयों सहित

विभिन्न न्यायालयों की ऐतिहासिक उत्पत्ति का भी पता लगाया; राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949;

राजस्थान राजस्व बोर्ड  अध्यादेश,  1949,  राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश,  1950  और राजस्थान

राजस्व  न्यायालय  (पदनाम)  अध्यादेश,  1949।  राजस्थान  राजस्व  न्यायालय  (प्रक्रिया  और  अधिकारिता)

अधिनियम, 1951 में निहित प्रावधानों के  साथ-साथ 1955 के  अधिनियम और 1956 के  अधिनियम में निहित

प्रावधानों का भी संदर्भ दिया गया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 1956 के  अधिनियम से संलग्न प्रथम अनुसूची

में वर्णित न्यायिक मामलों के  संबंध में प्रावधानों का भी उल्लेख किया है, ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके  कि

राजस्व बोर्ड सहित राजस्व न्यायालय के वल राजस्व मामलों के  संबंध में सीमित अधिकारिता का प्रयोग करते हैं

और इसलिए, वे सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय हैं और उनके  पास पूर्ण अधिकारिता नहीं है, जो सिविल

न्यायालय सीपीसी की धारा  9  के  तहत प्रयोग करते हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के  अनुसार,  चूंकि राजस्व

11 (2015) 5 एससीसी 423
2 (2011) 8 एससीसी 539
3 (2011) 10 एससीसी 316
4 (2019) 3 एससीसी 692
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न्यायालय सिविल न्यायालय नहीं हैं,  इसलिए राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेश और डिक्री भारत के

संविधान के  अनुच्छेद  226  के  अंतर्गत  रिट क्षेत्राधिकार के  अंतर्गत  आते  हैं  और ऐसे  मामलों में  जहां  उच्च

न्यायालय के  समक्ष भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 226 और 227 के  अंतर्गत रिट याचिकाएं दायर की जाती हैं

या जहां उच्च न्यायालय के  उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार का आह्वान किया जाता है या जहां उच्च न्यायालय के  उत्प्रेषण

क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए प्रार्थना की जाती है और जहां मामले के  तथ्य भारत के  संविधान के  अनुच्छेद

226  और  227  के  अंतर्गत रिट याचिका दायर करने को उचित ठहराते  हैं,  वहां  राजस्थान उच्च न्यायालय,

1952  के  नियम  134 (जिसे आगे  'राजस्थान उच्च न्यायालय नियम'  कहा जाएगा)  के  अंतर्गत प्रदान की गई

अंतर-न्यायालय अपील स्वीकार्य होगी और उस पर कोई रोक नहीं होगी। ऐसे मामलों में, राधेश्याम एवं अन्य

बनाम छवि नाथ एवं अन्य (सुप्रा) के  मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होगा। विद्वान

वरिष्ठ वकील का तर्क  है कि राधेश्याम एवं अन्य बनाम छवि नाथ एवं अन्य (सुप्रा) के  मामले में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय की बड़ी पीठ ने कानून घोषित किया कि सिविल अदालतों द्वारा पारित आदेश रिट क्षेत्राधिकार के

अधीन नहीं हैं। चूंकि राजस्व अदालतें सिविल अदालतें नहीं हैं,  हालांकि उनमें सिविल अदालत के  लक्षण हो

सकते हैं,         राधेश्याम एवं अन्य बनाम छवि नाथ एवं अन्य (सुप्रा) के  मामले में दिया गया फै सला उन पर

लागू नहीं होता और राजस्व बोर्ड द्वारा पारित डिक्री और आदेश भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 226 के  तहत

उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार के  अधीन हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने     जोगेंद्रसिहजी विजयसिहजी बनाम गुजरात

  राज्य एवं अन्य 5;       उमाजी केशाओ मेश्राम एवं अन्य बनाम राधिकाबाई,   आनंदराव बानपुरकर की

  विधवा एवं अन्य 6;        रमेश चंद्र सांकला इत्यादि बनाम विक्रम सीमेंट इत्यादि7 के  मामलों में माननीय

सर्वोच्च न्यायालय के  फै सलों पर भी भरोसा  किया। सैयद याकू ब बनाम के .एस. राधाकृ ष्णन एवं अन्य 8; तथा

महेंद्र  कु मार  जैन  बनाम  अपीलीय  किराया  न्यायाधिकरण,  अजमेर9;  के शव  देव  बनाम  राधेश्याम-(1)10;
2बबीता बनाम निहालदेई11;  पन्ना राम बनाम रामू राम 12;  रमेश चंद तिवारी एवं अन्य बनाम राजस्व बोर्ड

एवं अन्य 13; पंजाब नेशनल बैंक बनाम प्योरवेल एंड एसोसिएट्स लिमिटेड 14; तथा करतार सिंह बनाम राजस्व

बोर्ड एवं अन्य15 मामलों में इस न्यायालय के  निर्णय।

25 (2015) 9 एससीसी 1
6 1986 (सप्लीमेंट्री) एससीसी 401
7 एआईआर 2009 एससी 713
8 एआईआर 1964 एससी 477
9 एआईआर 2022 राजस्थान 7
10 1964 आरएलडब्ल्यू 1
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6.   चूंकि राजस्व बोर्ड द्वारा अपने पुनरीक्षण या अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित आदेश के

विरुद्ध इन अंतर-न्यायालयीय अपीलों की स्वीकार्यता के  संबंध में मुद्दा उठाया गया था,  इसलिए न्यायालय

द्वारा किए गए अनुरोध पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.के . मालू और विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद शर्मा ने

भी न्यायमित्र के  रूप में न्यायालय की सहायता की।3

   एमिकस कू्यरी द्वारा प्रसु्ततियाँ  :  

7.   विद्वान वरिष्ठ वकील और एमिकस क्यूरी श्री एन.के . मालू ने विस्तार से कहा कि स्थापित कानूनी स्थिति,

जैसा कि अनेक निर्णयों में उल्लिखित है,  वह यह है कि जहां न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के  आदेशों को

भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 226 और 227 के  तहत याचिकाएं दायर करके  चुनौती दी जाती है और जहां

मामले के  तथ्य उत्प्रेषण रिट के  आह्वान की मांग को उचित ठहराते हैं, वहां राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के

नियम 134 के  तहत रिट अपील स्वीकार्य होगी। उनका आगे कहना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के

नियम 134 को सीधे पढ़ने पर, भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 227 के  तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के  प्रयोग में

भी एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के  खिलाफ कोई रोक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक अपील से

संबंधित प्रावधानों के  तहत कोई रोक नहीं है,  तब तक भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 227 के  तहत पर्यवेक्षी

क्षेत्राधिकार के  प्रयोग में पारित आदेशों के  खिलाफ भी अपील स्वीकार्य होगी। उनका आगे कहना है कि विशेष

अधिनियमों के  तहत गठित विशेष न्यायालय,  जिनमें राजस्व न्यायालय भी शामिल हैं,  राजस्थान राज्य में

राजस्व कानूनों अर्थात  1955  के  अधिनियम और  1956  के  अधिनियम के  तहत प्रदान किए गए मामलों के

संबंध में शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं, हालांकि उनके  पास सिविल अदालतों के  ढाँचे हो सकते

हैं, वे सिविल अदालत नहीं हैं। राधेश्याम और अन्य बनाम छवि नाथ और अन्य (सुप्रा) के  मामले में माननीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में जहां तक सिविल अदालतों का संबंध है, एक अपवाद बनाया गया है,

जिसमें कहा गया है कि सिविल अदालतों द्वारा पारित आदेश भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 226 के  तहत रिट

क्षेत्राधिकार के  लिए उत्तरदायी नहीं हैं। पूर्वोक्त अपवाद के  अधीन, विभिन्न अधिनियमों के  तहत गठित अदालतों

और  न्यायाधिकरणों  द्वारा  पारित  अन्य  आदेशों  के  संबंध  में,  जो  अदालतें  सिविल  अदालतें  और  विशेष

311 2017 (2) डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) 275
12 एआईआरओएनएलआईएनई 2019 राजस्थान 403
13 2005 (2) डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) 305
14 2002 (1) डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) 67
15 2010 (3) डब्ल्यूएलसी (राजस्थान) 368
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अधिनियमों के  तहत गठित न्यायाधिकरण नहीं हैं,  जिनके  आदेशों के  खिलाफ भारत के  संविधान के  अनुच्छेद

226 के  तहत उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार लागू होता है यह तर्क  दिया गया है कि राजस्व मंडल एक न्यायालय नहीं है,

बल्कि न्यायाधिकरण है और इसलिए,  रिट क्षेत्राधिकार के  अधीन है और जब भी उत्प्रेषण क्षेत्राधिकार का

आह्वान करने के  लिए रिट याचिका दायर की जाती है, तब चाहे न्यायालय ने राहत दी हो या नहीं, राजस्थान

उच्च न्यायालय नियमों के  नियम 134 के  तहत प्रदान की गई अंतर-न्यायालय अपील पोषणीय होगी। बहस के

दौरान  विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने  करतार  सिंह बनाम राजस्व मंडल एवं  अन्य  (सुप्रा)  के  मामले  में  इस

न्यायालय द्वारा  दिए गए निर्णय  का  उल्लेख किया,  जिसमें  इस न्यायालय की  एक खंडपीठ ने  माना  कि

राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  नियम 134 के  तहत अंतर-न्यायालय अपील भारत के  संविधान के  अनुच्छेद

227 के  तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के  विरुद्ध होगी। विद्वान

न्यायमित्र ने शालिनी श्याम शेट्टी एवं अन्य बनाम राजेंद्र शंकर पाटिल 16;  हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड4

बनाम श्याम सुंदर झुनझुनवाला एवं अन्य17; भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम नंदिनी जे. शाह एवं अन्य 18

और जोगेन्द्रसिंहजी विजयसिंहजी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (सुप्रा)।

8. विद्वान एमिकस क्यूरी श्री आनंद शर्मा ने भी न्यायालय की सहायता की और प्रस्तुत किया कि राधेश्याम एवं

अन्य बनाम छवि नाथ एवं अन्य (सुप्रा) के  मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इस मुद्दे

पर सीमित है कि क्या किसी सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश रिट क्षेत्राधिकार के  अंतर्गत आता है। 1955

के  अधिनियम और  1956  के  अधिनियम में निहित विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए,  विद्वान एमिकस

क्यूरी ने प्रस्तुत किया कि राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश को भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 227 के  तहत

चुनौती दी जा सकती है जब वह न्यायिक कार्य करता है लेकिन जब वह मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी के

रूप में आदेश पारित करता है, तब ऐसा आदेश भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 226 के  तहत रिट क्षेत्राधिकार के

अंतर्गत आता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि हालांकि राजस्व बोर्ड और अन्य राजस्व न्यायालयों में   सिविल

न्यायालय के  ढाँचे हो सकते हैं, छवि नाथ एवं अन्य (सुप्रा) उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां राजस्व बोर्ड

द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके  चुनौती दी जाती है। विद्वान एमिकस क्यूरी

ने महेंद्र कु मार जैन बनाम अपीलीय किराया न्यायाधिकरण, अजमेर (सुप्रा); राधेश्याम एवं अन्य बनाम छवि

नाथ एवं अन्य (सुप्रा); जोगेंद्रसिंहजी विजयसिंहजी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य (सुप्रा); शालिनी श्याम शेट्टी

416 (2010) 8 एससीसी 329
17 एआईआर 1961 एससी 1669
18 (2018) 15 एससीसी 356
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एवं अन्य बनाम राजेंद्र शंकर पाटिल (सुप्रा); सूर्य देव राय बनाम राम चंद्र राय एवं अन्य 19; अशोक के . झा एवं

अन्य बनाम गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड एवं अन्य 20; और करतार सिंह बनाम 5 राजस्व बोर्ड एवं अन्य (सुप्रा)

;  रमेश चंद तिवारी एवं अन्य बनाम राजस्व बोर्ड एवं अन्य  (सुप्रा);  और  सुख देव बनाम प्रकाश चंद्र 21 के

मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

मामलों का प्रासंगिक तथ्यात्मक मैट्रिक्स  :  

9.   इन अंतर-न्यायालयीय अपीलों की स्थिरता के  पहलू पर विभिन्न कानूनी प्रस्तुतियों पर विचार करने से

पहले,  हम  यह  उल्लेख  करना  उचित  समझते  हैं  कि  सभी  मामलों  में,  राजस्व  मंडल  द्वारा  अपने

पुनरीक्षण/अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित आदेशों को भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 226

और 227 के  तहत रिट याचिकाएँ दायर करके  चुनौती दी गई थी। इसके  अलावा, डी.बी. सिविल विशेष अपील

(रिट) संख्या 756/2022, 781/2021, 785/2022, 977/2022, 996/2022 और 999/2022 विद्वान एकल

न्यायाधीश द्वारा तीन रिट याचिकाओं में पारित 11.04.2022 के  सामान्य आदेश से उत्पन्न हुई हैं। तीनों रिट

याचिकाएँ याचिकाकर्ता श्रीमती आशा देवी अग्रवाल द्वारा राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेशों से व्यथित होकर

दायर की गई थीं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य आदेश को प्रतिवादियों रत्ना उर्फ  रतन लाल,

किस्तूरी देवी, सुनील कु मार और विनोद ने रिट याचिकाओं में चुनौती दी है। विषयगत भूमि के  दाखिल खारिज

के  आदेशों के  संबंध में, उपरोक्त अपील में अपीलकर्ताओं में से 

एक,  रत्ना उर्फ  रतन लाल ने  1956 के  अधिनियम की धारा  82 के  तहत तहसीलदार के  समक्ष तीन दाखिल

खारिज आदेशों के  संबंध में संदर्भ के  लिए एक आवेदन दायर किया,  इस आधार पर कि वे दाखिल खारिज

आदेश अवैध थे। नोटिस जारी करने के  बाद, तहसीलदार ने कार्यवाही बंद कर दी और संदर्भ देने से इनकार कर

दिया। बाद में, रत्ना उर्फ  रतन लाल ने जिला कलेक्टर, अजमेर के  समक्ष विलंब क्षमा के  आवेदनों के  साथ तीन

अपीलें दायर कीं, जिनमें वर्ष 1967, 1968 और 1984 में पारित दाखिल खारिज आदेशों पर सवाल उठाया

गया। विलंब क्षमा के  आवेदनों के  साथ-साथ अपीलों को भी खारिज कर दिया गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,

अजमेर द्वारा पारित दिनांक 16.06.2005 के  आदेश से व्यथित होकर, श्रीमती आशा देवी अग्रवाल ने राजस्व

मंडल के  समक्ष 1956 के  अधिनियम की धारा 84 के  अंतर्गत तीन पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कीं। राजस्व मंडल

519 (2003) 6 एससीसी 675
20 (2009) 10 एससीसी 584
21 2010 (2) डब्ल्यूएलसी (राज.) 500
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ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर और जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया और

उन्हें अलग रखा और साथ ही म्यूटेशन आदेशों को भी अलग रखा और विवादित भूमि को उन व्यक्तियों के  नाम

पर बहाल करने  का निर्देश दिया जिनके  नाम पहली बिक्री से  पहले  मौजूद थे।  राजस्व मंडल द्वारा अपने

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित तीन आदेशों से व्यथित होकर, श्रीमती आशा देवी अग्रवाल ने

तीन रिट याचिकाएं  दायर कीं,  जिन पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक  11.04.2022  के  सामान्य

आदेश द्वारा निर्णय दिया गया, जिस पर रत्ना उर्फ  रतन लाल, किस्तूरी देवी, सुनील कु मार और विनोद द्वारा

उपरोक्त छह अपीलों में आपत्ति की गई है।

10.   डी.बी.  सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या  410/2023 और 411/2023, रामेश्वर एवं सीताराम एवं

अन्य द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं में पारित दिनांक 17.04.2023 के  सामान्य आदेश से उत्पन्न हुई हैं। भौंरी

लाल (दोनों रिट याचिकाओं में प्रतिवादी संख्या 1) ने एसीएम-II, जयपुर के  न्यायालय में घोषणा एवं स्थायी

निषेधाज्ञा के  लिए राजस्व वाद दायर किया,  जो दिनांक  23.04.2012 के  निर्णय द्वारा उनके  पक्ष में पारित

हुआ। उक्त निर्णय के  विरुद्ध प्रथम अपील राजस्व अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई। राजस्व मंडल

द्वारा द्वितीय अपील भी खारिज कर दी गई। राजस्व मंडल के  आदेश की समीक्षा हेतु एक पुनरीक्षण याचिका भी

दायर की गई,  जिसे भी खारिज कर दिया गया। दिनांक  22.07.2015  के  निर्णय द्वारा द्वितीय अपील की

बर्खास्तगी तथा दिनांक 08.06.2016 के  आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिका की बर्खास्तगी के  विरुद्ध विद्वान एकल

न्यायाधीश के  समक्ष दो रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें दिनांक 17.04.2023 के  आदेश द्वारा खारिज कर

दिया गया, जिसका उपरोक्त दोनों अपीलों में विरोध किया गया है।

11.   डी.बी.  सिविल विशेष अपील  (रिट)  संख्या  222/2023,  प्रतिवादी हीरालाल द्वारा दायर एक रिट

याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 18.01.2023 के  आदेश से उत्पन्न हुई है, जो उपखंड

अधिकारी, दांतारामगढ़, जिला सीकर द्वारा पारित दिनांक 23.02.2021 के  आदेश से व्यथित है, जिसमें आदेश

7 नियम 11 के  साथ पठित आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के  तहत एक आवेदन और राजस्व मंडल के  आदेश को

खारिज कर दिया गया था, और उपरोक्त आदेश के  खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया

था। उस मामले में, प्रतिवादी-चित्रा सिंह ने अपीलकर्ता-प्रतिवादी हीरालाल और अन्य प्रतिवादियों के  खिलाफ

बेदखली, घोषणा और कब्जे के  लिए वाद दायर किया था। राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश के  खिलाफ भारत

के  संविधान के  अनुच्छेद 226 और 227 के  तहत दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई, जिससे उपरोक्त अंतर-

न्यायालय अपील उत्पन्न हुई।
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विश्लेषण और निष्कर्ष  :  

12.   राजस्थान उच्च न्यायालय में अंतर-न्यायालयीय अपील की योजना राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश,

1949 (जिसे आगे '1949 का अध्यादेश' कहा जाएगा) से जुड़ी है, जिसे महामहिम राजप्रमुख ने 21 जून, 1949

को प्रख्यापित किया था (अध्यादेश संख्या XV, 1949)। यह अध्यादेश, प्रसंविदा के  अनुच्छेद X के  पैराग्राफ (3)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में राजप्रमुख को सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

प्रख्यापित किया गया था। "उच्च न्यायालय की दीवानी अधिकारिता" अध्याय के  अंतर्गत धारा 18 में न्यायालय

के  न्यायाधीशों के  निर्णयों के  विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान इस प्रकार है:

“18. न्यायालय के  न्यायाधीशों के  निर्णय से उच्च न्यायालय में अपील।-(1) उच्च न्यायालय के
एक  न्यायाधीश  द्वारा  दिए  गए निर्णय  (जो  उच्च न्यायालय के  अधीक्षण के  अधीन  किसी
न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकार क्षेत्र के  प्रयोग में  पारित डिक्री या आदेश के  संबंध में
अपीलीय अधिकार क्षेत्र के  प्रयोग में पारित निर्णय नहीं है और न ही पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र
के  प्रयोग में पारित आदेश है और न ही धारा 43 के  अधीन अधीक्षण की शक्ति के  प्रयोग में या
आपराधिक अधिकार क्षेत्र के  प्रयोग में पारित या दिया गया दंडादेश या आदेश है)  से उच्च
न्यायालय में अपील की जा सके गी।

(2) इसमें पूर्व में उपबंधित किसी बात के  होते हुए भी, उच्च न्यायालय के  एक न्यायाधीश द्वारा
दिए गए निर्णय से, जो उच्च न्यायालय के  अधीक्षण के  अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय
अधिकार क्षेत्र के  प्रयोग में पारित डिक्री या आदेश के  संबंध में अपीलीय अधिकार क्षेत्र के
प्रयोग में दिया गया हो,  उच्च न्यायालय में अपील की जा सके गी,  जहां निर्णय पारित करने
वाला न्यायाधीश यह घोषित करता है कि मामला अपील के  लिए उपयुक्त है।”

       उच्च न्यायालय के  एक न्यायाधीश के  निर्णय के  विरुद्ध अपील का प्रावधान कुछ अपवादों के  अधीन था।

हालाँकि, अन्य अपवादों के  साथ, एक अपवाद यह था कि धारा 43 के  अंतर्गत अधीक्षण की शक्ति के  प्रयोग में

पारित आदेश के  विरुद्ध अपील उपलब्ध नहीं थी, धारा 43 के  अवलोकन से पता चलता है कि अधीक्षण की ऐसी

शक्ति राजस्थान राज्य के  सभी न्यायालयों, चाहे वे सिविल हों या आपराधिक, को प्रदान की गई थी, जो उस

समय उच्च न्यायालय के  अपीलीय क्षेत्राधिकार के  अधीन थे। इसलिए, सिविल या आपराधिक न्यायालयों पर

अधीक्षण की शक्ति के  प्रयोग में पारित आदेशों की सीमा तक, अंतर-न्यायालय अपील उपलब्ध नहीं थी।

13.   भारतीय संविधान के  अनुच्छेद 225 के  साथ पठित, 1949 के  अध्यादेश की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
और इस संबंध में अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के  नियम प्रख्यापित किए
गए,  जिन्हें  "राजस्थान उच्च न्यायालय के  नियम, 1952"  के  नाम से  जाना जाता है।  इसके  नियम  134  में
निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
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“[134.  विशेष अपील.- एकल न्यायाधीश के  निर्णय के  विरुद्ध विशेष अपील करने का
इच्छुक व्यक्ति ऐसे निर्णय की तिथि से तीस दिन के  भीतर विधिवत स्टाम्पयुक्त अपील
ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। जहाँ ऐसी अपील ऊपर उल्लिखित अवधि के  पश्चात प्रस्तुत की जाती
है,  वहाँ  उसके  साथ विलंब का कारण स्पष्ट करते  हुए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आवेदन
संलग्न किया जाएगा और उसे तब तक अस्वीकार कर दिया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता
न्यायालय को यह संतुष्टि न दे दे कि उसके  पास उक्त समय के  भीतर अपील न करने का
पर्याप्त कारण था।

अपील ज्ञापन इस अध्याय के  नियम 125, 130 और 131 के  अनुसार तैयार किया जाएगा
और उसके  साथ अपील किए गए निर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रति और निर्णय या आदेश
की दो अतिरिक्त टाइप की गई प्रतियाँ संलग्न होंगी।]”

      1949 के  अध्यादेश की धारा 18 और राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  नियम 134 के  संयुक्त अध्ययन
से पता चलता है कि 1949 के  अध्यादेश की धारा 18 के  तहत अंतर-न्यायालय अपील के  लिए मूल प्रावधान
प्रदान किया गया था और मूल के  साथ-साथ प्रक्रियात्मक पहलू को राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  नियम
134 के  तहत निपटाया गया था और नियम 134 में अंतर-न्यायालय अपील के  संबंध में कोई अलग प्रावधान
शामिल नहीं किया गया था।

14.   26.01.1950  से भारतीय संविधान के  लागू होने के  बाद, 1949  के  अध्यादेश के  प्रावधान भारतीय

संविधान के  अनुच्छेद 372 में निहित प्रावधानों के  अधीन तब तक लागू और प्रचालन में बने रहे जब तक कि

इसे संसद द्वारा अधिनियमित न्यायिक प्रशासन विधि  (निरसन)  अधिनियम, 2001 (2001  का संख्या  22)

[जिसे  आगे  '2001  का निरसन  अधिनियम'  कहा  जाएगा]  द्वारा  निरसित  नहीं  कर  दिया  गया।  उपरोक्त

अधिनियम द्वारा, 1949 के  अध्यादेश सहित कई अधिनियम निरसित कर दिए गए। निरसन का प्रभाव यह हुआ

कि निरसित राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 की धारा 18 के  अंतर्गत अन्तर-न्यायालय अपील का

प्रावधान करने वाले मूल प्रावधान भी निरसित हो गए। अंतर-न्यायालय अपील की स्वीकार्यता के  संबंध में

कानूनी स्थिति अनिश्चित हो गई और अंतत,    राजस्थान राज्य बनाम वी.आर.सी.   मिश्रा एवं 6 अन्य 22 के

मामले में निम्नलिखित प्रश्न के  निर्णय के  लिए इस न्यायालय की पूर्ण पीठ को संदर्भ भेजा गया:6

"क्या  29  अगस्त, 2001  को लागू हुए निरसन अधिनियम के  साथ अंतर-न्यायालय अपील
दायर करने का अधिकार समाप्त हो गया है, जिसके  द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश
1949  को निरस्त कर दिया गया था,  जबकि संविधान के  अनुच्छेद  225  में निहित न्याय
प्रशासन के  मामले में उच्च न्यायालय की शक्तियों को संरक्षित करने वाले कई अन्य विद्यमान
प्रावधान राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 52, 54 और 57 के  साथ पढ़े गए हैं?"
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15.   संदर्भ का उत्तर देते हुए, उपरोक्त मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“260. निरसन अधिनियम, 2001 के  29.8.2001 को लागू होने के  साथ ही अंतर-न्यायालय
अपील का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता, जिसके  द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश,
1949 को निरस्त  कर दिया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय में अंतर-न्यायालय अपील का
अधिकार, और इस न्यायालय के  विद्वान एकल न्यायाधीश के  निर्णय के  विरुद्ध अपील सुनने की
खंडपीठ की अधिकारिता,  जो संविधान के  अनुच्छेद 225 के  अंतर्गत निहित थी और बाद में
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956  की धारा  52  और राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के
अंतर्गत प्रदत्त की गई, राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के  निरसन से प्रभावित या
समाप्त नहीं हुई, जो संविधान के  भाग VI के  अध्याय V के  अनुच्छेद 225 के  अंतर्गत वर्णित
विषयों और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के  भाग V में वर्णित विषयों के  संबंध में लंबे
समय से नियामक क़ानून नहीं रहा था।”

16.   उपर्युक्त संदर्भ में पूर्ण पीठ के  कथन के  अनुसार, 1949 के  अध्यादेश के  निरसन के  दिन, 2001 के  निरसन

अधिनियम के  साथ अंतर-न्यायालय अपील का अधिकार समाप्त नहीं हुआ था। उपर्युक्त संदर्भ में पूर्ण पीठ ने

आधिकारिक रूप से यह मत व्यक्त किया कि न्यायालय के  विद्वान एकल न्यायाधीश के  निर्णय के  विरुद्ध अपील

की सुनवाई करने का खंडपीठ का अधिकार, जो भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 225 के  अंतर्गत निहित था और

बाद में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (जिसे आगे '1956 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 52 और

राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  अंतर्गत प्रदत्त किया गया था, 1949 के  अध्यादेश के  निरसन से प्रभावित या

निरस्त नहीं हुआ था।

17.   हालांकि,  भारत के  संविधान के  अनुच्छेद  227  के  तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के  तहत विद्वान एकल

न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश/निर्णय के  खिलाफ अंतर-न्यायालय अपील की स्थिरता के  संबंध में कानून में

एक और अनिश्चितता व्याप्त है, जिसके  कारण फिर से         रमेश चंद तिवारी एवं अन्य बनाम राजस्व बोर्ड एवं

 अन्य (सुप्रा) के  मामले में निम्नलिखित प्रश्न के  निर्णय के  लिए इस न्यायालय की एक अन्य पूर्ण पीठ को संदर्भित

किया गया:

“क्या भारत के  संविधान के  अनुच्छेद  227  के  तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के  प्रयोग में
विद्वान  एकल  न्यायाधीश  द्वारा  दिए  गए  आदेश  के  खिलाफ  डिवीजन  बेंच  में  अंतर-
न्यायालय अपील स्वीकार्य है?”

18. भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 227 के  अंतर्गत उच्च न्यायालय के  पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार की व्याख्या करने

वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के  कई निर्णयों का अवलोकन करने के  पश्चात, अंतर-न्यायालयीय अपील की
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स्वीकार्यता से संबंधित मुद्दे की जाँच की गई। 2001 के  निरसन अधिनियम द्वारा 1949 के  अध्यादेश को निरस्त

करने के  एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर ध्यान दिया गया और    राजस्थान राज्य बनाम वी.आर.सी.  मिश्रा एवं

6  अन्य (सुप्रा) के  मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा संदर्भित उत्तर के  अनुसार अंतर-न्यायालयीय

अपील की स्वीकार्यता से संबंधित मुद्दे के  निर्धारण पर भी विचार किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों

के  तत्कालीन विद्यमान नियम 134 को भी ध्यान में रखा गया। पूर्ण पीठ, 1949 के  अध्यादेश की धारा 18 और

राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  नियम 134 को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँची:

“29. हम अपने निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार देते हैं:-

(i) संविधान के  अनुच्छेद 227 के  अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रदत्त अधीक्षण की शक्ति सदैव
पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के  अतिरिक्त होती है। यह अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त शक्ति से इस
अर्थ में व्यापक है कि यह प्रक्रिया की उन तकनीकी जटिलताओं या पारंपरिक बंधनों के
अधीन  नहीं  है  जो  उत्प्रेषण  क्षेत्राधिकार  में  पाए  जाते  हैं।  अनुच्छेद  227  के  अंतर्गत
क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार नहीं है,  बल्कि यह अपीलीय,  पुनरीक्षणीय या सुधारात्मक
क्षेत्राधिकार के  समान है।

(ii)  कोई भी व्यक्ति जो एकल न्यायाधीश के  निर्णय/आदेश के  विरुद्ध अंतर-न्यायालयीय
अपील करना चाहता है, उसे खंडपीठ के  समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन यदि खंडपीठ
यह पाती है कि एकल न्यायाधीश का निर्णय/आदेश पूर्णत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के  प्रयोग
में दिया गया था,  तो अंतर-न्यायालयीय अपील को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर
दिया जाएगा। अनुच्छेद  227 के  अंतर्गत व्यापक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के  प्रयोग में एकल
न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/आदेश अंतर-न्यायालयीय अपीलों के  लिए उत्तरदायी हैं।”

19. यह राय बनाने का आधार कि भारतीय संविधान के  अनुच्छेद 227 के  तहत व्यापक पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार

का प्रयोग करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय/आदेश अंतर-न्यायालयीय अपील के  लिए

उत्तरदायी हैं, 1949 के  अध्यादेश की धारा 18 और राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  नियम 134 के  संयुक्त

वाचन पर आधारित था।

20. हालाँकि, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के  रूप में, राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  नियम 134 को दिनांक

21.07.2005 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें अब निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“134.          न्यायालय के न्यायाधीशो ं के निर्णय से उच्च न्यायालय में अपील.-(i) उच्च
न्यायालय के  एक न्यायाधीश के  निर्णय या अंतिम आदेश (जो उच्च न्यायालय के  अधीक्षण के
अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकारिता के  प्रयोग में पारित डिक्री या आदेश के
संबंध  में  अपीलीय  अधिकारिता  के  प्रयोग  में  पारित  निर्णय  नहीं  है  और  पुनरीक्षण
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अधिकारिता के  प्रयोग में पारित आदेश नहीं है और अधीक्षण की शक्ति के  प्रयोग में या
आपराधिक अधिकारिता के  प्रयोग में पारित या बनाया गया दंडादेश या आदेश नहीं है) के
विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सके गी।

(ii) विशेष अपील।- एकल न्यायाधीश के  निर्णय के  विरुद्ध विशेष अपील करने का इच्छुक
व्यक्ति ऐसे निर्णय की तिथि से साठ दिनों के  भीतर विधिवत स्टाम्पयुक्त अपील ज्ञापन
प्रस्तुत करेगा। जहाँ ऐसी अपील उपर्युक्त अवधि के  पश्चात प्रस्तुत की जाती है, वहाँ उसके
साथ विलंब का कारण स्पष्ट करते हुए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आवेदन संलग्न करना होगा
और उसे तब तक अस्वीकार कर दिया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता न्यायालय को यह
संतुष्ट न कर दे कि उसके  पास उक्त समयावधि के  भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण
था।

    अपील ज्ञापन इस अध्याय के  नियम 125, 130  और  131  के  अनुसार तैयार किया
जाएगा और उसके  साथ अपील किए गए निर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रति और निर्णय
या आदेश की दो अतिरिक्त टाइप की गई प्रतियाँ संलग्न होंगी।

21.   यदि राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  पूर्व-प्रतिस्थापित नियम 134 और नए प्रतिस्थापित नियम 134

को एक साथ रखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि नए प्रतिस्थापित नियम 134 में अंतर-न्यायालय अपील के

संबंध में विशिष्ट प्रावधान थे। उस समय और 1949 के  अध्यादेश के  निरस्त होने तक, 1949 के  अध्यादेश की

धारा 18 में अंतर-न्यायालय अपील के  लिए मूलभूत प्रावधान प्रदान किया गया था और इसके  निरस्त होने के

बाद और 2005 में राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  नियम 134 के  प्रतिस्थापन से पहले, राजस्थान राज्य

बनाम वी.आर.सी. मिश्रा एवं  6 अन्य (सुप्रा) के  मामले में पूर्ण पीठ द्वारा प्रतिपादित कानूनी स्थिति। में स्पष्ट

रूप से प्रावधान किया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में अंतर-न्यायालय अपील का अधिकार और उच्च

न्यायालय के  विद्वान एकल न्यायाधीश के  आदेश/निर्णय के  विरुद्ध अपील सुनने के  लिए खंडपीठ का अधिकार,

जो भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 225 के  तहत निहित है और बाद में, 1956 के  अधिनियम की धारा 52 और

राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  तहत प्रदत्त किया गया है, 1949 के  अध्यादेश के  निरसन से प्रभावित और

निरस्त नहीं होगा।

22.   राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  नियम 134 में निहित नए प्रतिस्थापित प्रावधान के  लागू होने के

बाद कानूनी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए आदेश

को अंतर-न्यायालय अपील के  दायरे से बाहर रखा गया था, जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  नए

नियम 134 के  उप-नियम (i) में निहित प्रावधानों से स्पष्ट होगा।
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23.        सुख देव बनाम प्रकाश चंद्र (सुप्रा) के  मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना कि भारत

के  संविधान के  अनुच्छेद 227 के  तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश

के  खिलाफ कोई अंतर-न्यायालय अपील नहीं होगी, जिसके  परिणामस्वरूप अपील को बनाए रखने योग्य नहीं

होने के  कारण खारिज कर दिया गया। हालाँकि, बाद में,       करतार सिह बनाम राजस्व मंडल और अन्य

(सुप्रा) के  मामले में इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने राजस्थान राज्य  बनाम वी.आर.सी.  मिश्रा और

6  अन्य (सुप्रा)            और रमेश चंद तिवारी और अन्य बनाम राजस्व मंडल और अन्य (सुप्रा) के  मामले

में पूर्ण पीठ के  फै सले पर भरोसा करते हुए कहा कि भारत के  संविधान के  अनुच्छेद  227  के  तहत पर्यवेक्षी

क्षेत्राधिकार के  तहत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के  खिलाफ अंतर-न्यायालय अपील बनाए रखने

योग्य होगी। यह निर्णय दो पूर्ण  पीठ के  निर्णयों के  आधार पर दिया गया था,  जिसमें तत्कालीन विद्यमान

कानून, अर्थात् 1949 के  अधिनियम की धारा 18 (जब यह लागू थी) और राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के

नियम 134 (जैसा कि यह प्रतिस्थापन से पहले था) को लागू करते हुए राय दी गई थी और संदर्भ का उत्तर

दिया गया था,  जिसमें भारत के  संविधान के  अनुच्छेद  227  के  तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के  प्रयोग में एक

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के  लिए कोई अपवाद किए बिना अंतर-न्यायालय अपील का

प्रावधान किया गया था।

24.   1949  के  अध्यादेश के  निरस्त होने के  बाद कानूनी स्थिति में आए महत्वपूर्ण बदलाव ने कानून की

व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय में अंतर-न्यायालयीय अपील का अधिकार और

विद्वान एकल न्यायाधीश के  निर्णय/आदेश के  विरुद्ध अपील की सुनवाई हेतु  खंडपीठ की अधिकारिता,  जो

भारतीय संविधान के  अनुच्छेद 225 में निहित है और बाद में 1956 के  अधिनियम की धारा 52 और राजस्थान

उच्च न्यायालय नियमों के  तहत प्रदत्त की गई, प्रभावित या निरस्त नहीं हुई, जैसा कि   राजस्थान राज्य बनाम

वी.आर.सी.    मिश्रा एवं 6   अन्य (सुप्रा) के  मामले  में  निर्णय  दिया  गया  था,  बल्कि  21.07.2005  से

राजस्थान उच्च न्यायालय नियमों के  प्रतिस्थापित नियम 134 द्वारा प्रदत्त तरीके  से प्रतिबंधित कर दी गई।

25.   उपरोक्त विचार के  मद्देनजर, विद्वान न्यायमित्रों में से एक का यह निवेदन कि राजस्थान उच्च न्यायालय

के  नियमों का नियम 134 कोई रोक नहीं लगाता है और भारत के  संविधान के  अनुच्छेद 227 के  तहत अधीक्षण

की शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के  खिलाफ अपील भी बनाए रखने

योग्य होगी, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है और इसे अस्वीकार किया जा सकता है।
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26.   विभिन्न उच्च न्यायालयों में, विशेष रूप से जब याचिकाएँ भारतीय संविधान के  अनुच्छेद 226 और 227

दोनों के  अंतर्गत दायर की जाती हैं,  अंतर-न्यायालय अपील को विनियमित करने  वाले विभिन्न लेटर पेटेंट

नियमों और अन्य अधिनियम/नियमों की योजना के  अंतर्गत, अंतर-न्यायालय अपील की स्वीकार्यता, माननीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में  विचारणीय रही है।  अब हम विधिक परिदृश्य और न्यायशास्त्रीय

विकास के  माध्यम से यह जानेंगे कि कब और किन परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश के  आदेश/निर्णय

के  विरुद्ध अंतर-न्यायालय अपील स्वीकार्य होगी, जहाँ किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश

के  विरुद्ध भारतीय संविधान के  अनुच्छेद 226 और 227 दोनों के  अंतर्गत याचिका दायर की गई हो।

27.              उते्प्रषणरिटसेनिपटनेकेदौरानभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226       केतहतअधिकारके्षत्रका दायरा टी.सी.   बसप्पा बनामटी.   नागप्पा एवंअन्य23 के
                 मामलेमें माननीयसर्वोच्चन्यायालयकेसमक्षविचारकेलिएआया था।भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226            केतहतअधिकारके्षत्रकेदायरेकेसवालपरइंग्लैंडकेउच्च

           न्यायालयों द्वारा अपनाएगएसिद्धांतों की पृष्ठभूमिमें विचारकिया गया था,                जोआमतौरपरभारतीयअदालतों केफैसलेकाआधारबनतेथे।माननीयसर्वोच्चन्यायालयने
                    माना किरिटअधिकारके्षत्रकेप्रयोगको विनियमितकरनेवालेव्यापकऔरमौलिकमानदंडोंकोध्यानमें रखाजाना चाहिए,       लेकिनभारतीयअदालतों केलिएयहआवश्यक
                          नहीं हैकिवेस्पष्टसंवैधानिकप्रावधानों केमदे्दनजर इंग्लैंडमें रिटअधिकार के्षत्रकेशुरुआती इतिहासया प्रक्रियात्मकतकनीकीताओंको देखें। यहआगेमाना गया कि

    उते्प्रषणरिटका उदे्दश्य"  न्यायिककृत्यों"                       की निगरानी करना था यहभीस्पष्टकिया गया किऐसा रिटजारी करनेवालान्यायालयस्पष्टरूपसेतु्रटिपूर्ण औरअधिकारके्षत्र
        सेबाहरकेआदेशको रद्दकरदेता है,    लेकिनवहन्यायालयअपीलीय7 

        न्यायालयकेरूपमें साक्ष्यों की समीक्षा नहीं करता,                 नही अपनेनिष्कर्षों को अधीनस्थन्यायाधिकरणकेनिष्कर्षों केस्थानपरप्रतिस्थापितकरता है। माननीयसर्वोच्च
         न्यायालयद्वाराकी गईनिम्नलिखितप्रासंगिकटिप्पणियाँ नीचेउद्धतहैं:

“(6)     हमारे संविधानकेअनुचे्छद32  और226           में प्रयुक्तभाषा बहुतव्यापकहैऔरसर्वोच्चन्यायालयकेसाथ-    साथभारतकेसभी
    उच्चन्यायालयों की शक्तियाँ '  बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,  अधिकार पृच्छा,   प्रतिषेधऔरउते्प्रषण'      की प्रकृतिकेरिटों सहितआदेश,  रिटया
     निर्देशजारी करनेतकविस्तारितहैं,                  जिन्हें मौलिकअधिकारों केप्रवर्तनकेलिएऔरउच्चन्यायालयों केमामलेमें अन्यउदे्दश्यों केलिएभी

                      आवश्यकमाना जा सकता है।हमारे संविधानमें स्पष्टप्रावधानों केमदे्दनजरहमें अबअंगे्रजी कानूनमें इनरिटों केप्रारंभिकइतिहासया
       प्रक्रियात्मकतकनीकीताओंको देखनेकी आवश्यकता नहीं है,             नही अंगे्रजी न्यायाधीशों द्वारा विशेषमामलों में व्यक्तकिएगएकिसी भी

                 मतभेदया परिवर्तनसेउत्पीड़ितमहसूसकरना चाहिए।हमसभी उपयुक्तमामलों में औरउचिततरीकेसे'उते्प्रषण'     की प्रकृतिमें एकआदेश
          जारीकरसकतेहैं या एकरिटजारीकरसकतेहैं,                जबतकहमव्यापकऔरमौलिकसिद्धांतों का पालनकरतेहैं जो अंगे्रजीकानूनमें ऐसे
           रिटदेनेकेमामलेमें के्षत्राधिकारकेप्रयोगको विनियमितकरतेहैं।

(7) 'उते्प्रषण'                       रिटजारी करनेकेसंबंधमें एकमूलभूतसिद्धांतयहहैकिइसरिटका उपयोगकेवलन्यायिककृत्यों को हटानेया उनकी
          वैधता परनिर्णयदेनेकेलिएकियाजा सकता है। "  न्यायिककृत्य"            शब्दमें प्रशासनिकनिकायों या अन्यप्राधिकारियों या ऐसेकार्योंकोकरने

     केलिएबाध्यव्यक्तियों द्वारा अर्ध-                 न्यायिककार्यों का प्रयोगशामिलहैऔरइसका प्रयोगविशुद्धरूपसेमंत्रिस्तरीयकृत्यों केविपरीतकिया
   जाता है।एटकिनएल. जे.           नेइसबिदुपरकानूनका सारांशइसप्रकारदिया है- '    रेक्सबनामइलेक्ट्रिसिटी कमिश्नर्स', 1924-1 केबी

171  पृष्ठ205 (सी):

723 एआईआर 1954 एससी 440

(29/05/2025  को 03:08:29    बजे डाउनलोड किया गया)
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"      जबभी कोईनिकाययाव्यक्ति,                 जिसकेपासप्रजा केअधिकारों को प्रभावितकरनेवालेप्रश्नों का निर्धारणकरनेका कानूनी प्राधिकारहो
         औरजिसकान्यायिकरूपसेकार्य करनेकाकर्तव्यहो,        अपनेकानूनी प्राधिकारसेअधिककार्य करता है,       तो वेइनरिटों में प्रयुक्तकिग्स
        बेंचडिवीजनकेनियंत्रणके्षत्राधिकारकेअधीनहोतेहैं।"

'उते्प्रषण'              रिटकी दूसरीआवश्यकविशेषता यहहैकिइसकेमाध्यमसेन्यायिकया अर्ध-       न्यायिकन्यायाधिकरणों या निकायों परजो नियंत्रण
  किया जाता है,   वहअपीलीयनहीं,       बल्किपर्यवेक्षी क्षमता में होता है। 'उते्प्रषण'    रिटजारी करतेसमय,    उच्चन्यायालयअपीलीयन्यायाधिकरण

                     कीशक्तियों का प्रयोगनहीं करता।वहउनसाक्ष्यों की समीक्षा या पुनर्मूल्यांकननहीं करता जिनपरनिम्नन्यायाधिकरणका निर्णयआधारित
                         होनेका दावा करता है।वहउसआदेशको रद्दकरदेता हैजिसेवहअधिकारके्षत्रसेबाहरयास्पष्टरूपसेतु्रटिपूर्ण मानता है, लेकिन
               निम्नन्यायाधिकरणकेविचारों केस्थानपरअपनेविचारनहीं रखता।आपत्तिजनकआदेशयाकार्यवाही को,   यँूकहें कि,    ऐसेआदेशकेरूप

                में हटा दिया जाता है जिसका उपयोगकिसी व्यक्तिकेअहितकेलिएनहीं किया जाना चाहिए,       जैसा किलॉर्ड केर्न्स के'वाल्सॉल्स
  ओवरसियर्स बनामएल.  एंडएन. डबू्ल्य.  रेलवेकंपनी', (1879) 4  एसी 30,  पृष्ठ39 (डी)   में वर्णितहै।

(8) 'उते्प्रषण'              केरिटों केमाध्यमसेउच्चन्यायालयकापर्यवेक्षणदो बिदुओंपरआधारितहै,      जैसा किलॉर्ड सुमनरने'    किगबनामनेटबेल
 लिकर्स लिमिटेड' (1922) 2  एसी 128  पृष्ठ156 (ई)               में व्यक्तकिया है।एकहैनिम्नअधिकारके्षत्रका के्षत्रऔरइसकेप्रयोगकी
  योग्यताएँऔरशर्तें;                     दूसरा हैइसकेप्रयोगकेदौरानकानूनका पालन। येदोनों शीर्षकसामान्यतउनसभीआधारों को कवरकरतेहैं जिन

 पर 'उते्प्रषण'                  केरिटकी मांगकीजासकती है।वास्तवमें सिद्धांतों केप्रतिपादनमें कोईकठिनाईनहीं है;     कठिनाईवास्तवमें किसी विशेष
           मामलेकेतथ्यों परसिद्धांतोंकोलागूकरनेमें उत्पन्नहोती है।

(9) 'उते्प्रषण'                        तबदियाजासकता हैऔरआमतौरपरदियाजाता हैजबकिसीन्यायालयनेअपनेअधिकारके्षत्रकेबिना या उसकेबाहर
         कामकिया हो।अधिकारके्षत्रकीकमीकार्यवाही की विषय-             वसु्तकी प्रकृतिया कुछप्रारंभिककार्यवाही की अनुपस्थितिसेउत्पन्नहो सकती

                       हैया न्यायालयस्वयंकानूनी रूपसेगठितनहीं हो सकता हैया बाहरी परिस्थितियों केकारणकुछअक्षमता सेग्रस्तहो सकता है,
'हेल्सबरी,  द्वितीयसंस्करण,  खंडIX,  पृष्ठ880               देखें।जबन्यायालयकाअधिकारके्षत्रकुछसंपार्श्विकतथ्यकेअस्तित्वपरनिर्भरकरता है,
                         तो यहअच्छी तरहसेस्थापितहैकिन्यायालयतथ्यकेगलतनिर्णयसेउसेअधिकारके्षत्रनहीं देसकता हैजो उसकेपासअन्यथा नहीं
होता, '   बनबरी बनामफुलर', (1854) 9  एक्स111 (एफ); -आर.      बनामआयकर विशेषप्रयोजनआयुक्त', (1889) 21

 कू्यबीडी 313 (जी)।

(10)          एकन्यायाधिकरणजाँचकरनेकेलिएसक्षमहो सकता है,            लेकिनजाँचकरतेसमयवहप्रक्रिया केनियमों की घोरअवहेलना कर
         सकता हैया जहाँ कोईविशेषप्रक्रिया निर्धारितनहीं है,              वहाँ वहप्राकृतिकन्यायकेसिद्धांतों का उलं्लघनकरसकता है।ऐसेमामलों में

'उते्प्रषण'             की रिटउपलब्धहो सकती है। निर्णयया निर्धारणमें तु्रटिभी 'उते्प्रषण'        की रिटकेलिएउत्तरदायी हो सकती है,  लेकिनयह
             कार्यवाही केदौरानस्पष्टरूपसेदिखाईदेनेवाली एकस्पष्टतु्रटिहोनी चाहिए,   उदाहरणकेलिए,       जबयहकानूनकेप्रावधानों कीस्पष्ट
        अज्ञानता या अवहेलना परआधारितहो। दूसरेशब्दों में,       यहएकस्पष्टतु्रटिहैजिसे'उते्प्रषण'      द्वारा ठीककिया जा सकता है,  लेकिनयह

      केवलएकगलतनिर्णयनहीं है। 'उते्प्रषण'          केमाध्यमसेउपायकीआवश्यकविशेषताओंको मॉरिसएल. जे.      द्वारा हालही केमामलेमें
        उले्लखनीयसंक्षिप्तता औरस्पष्टता केसाथबताया गया है- '      रेक्सबनामनॉर्थम्बरलैंडमुआवजा अपीलीयन्यायाधिकरण', 1952-1 केबी

338  पृष्ठ357 (एच)     पर।न्यायप्रभुकहतेहैं:

"     यहस्पष्टहैकि'सर्टिओरारी'                    किसीअपीलकीआड़में जारी नहीं की जाएगी।यहकार्यवाही में उठाएगएमुदे्दपरपुनर्विचारकेलिएकिसी
                        आदेशया निर्णयकोलानेकेलिएनहीं है।यहकिसीआदेशया निर्णयकेदौरानप्रकटहोनेवालीकानूनी तु्रटियाअनियमितता याअधिकार

          के्षत्रकेअभावयाआधिपत्यको सुधारनेकेलिएमौजूदहै।"
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28.            माननीयसर्वोच्चन्यायालयद्वारा भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226             केतहतरिटके्षत्राधिकारकेदायरेपरदिएगएकईनिर्णयों केसाथ-    साथभारतकेसंविधान
  केअनुचे्छद226  और227             केबीचअंतरऔरभिन्नताको उपरोक्तमामलेमें स्पष्टकिया गयाथा,           जिसेहमें इसस्तरपरसंदर्भितकरनेकीआवश्यकतानहीं है।

29.            शालिनीश्यामशेट्टी एवंअन्यबनामराजेंद्रशंकरपाटिल(सुप्रा)   केमामलेमें,      भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226  और227     केतहतउच्चन्यायालयके
                  अधिकारके्षत्रकेदायरेको माननीयसर्वोच्चन्यायालयद्वारा नीचेदिएगएअनुसारसमझायाऔरविभेदितकियागया था:

“49.          इसन्यायालयकेउपरोक्तनिर्णयों केविशे्लषणकेआधारपर,    संविधानकेअनुचे्छद227       केअंतर्गतउच्चन्यायालयकेअधिकारके्षत्र
           केप्रयोगकेसंबंधमें निम्नलिखितसिद्धांतप्रतिपादितकिएजासकतेहैं:

(क)    संविधानकेअनुचे्छद226   केअंतर्गतयाचिका,  अनुचे्छद227            केअंतर्गतयाचिका सेभिन्नहै।इनदोनों अनुचे्छदों केअंतर्गतउच्च
         न्यायालयद्वाराशक्तिकेप्रयोगकातरीकाभी भिन्नहै।

(ख)    किसी भी स्थितिमें,  अनुचे्छद227                केअंतर्गतयाचिका को रिटयाचिका नहीं कहा जा सकता।उच्चन्यायालयों को रिटअधिकारके्षत्र
   प्रदानकरनेका इतिहास,  अनुचे्छद227                 केअंतर्गतउच्चन्यायालयों को अधीक्षणकी शक्तिप्रदानकरनेकेइतिहाससेमूलतः भिन्नहैऔर
      इसकी चर्चा ऊपरकीजा चुकी है।

(ग)  उच्चन्यायालय,    संविधानकेअनुचे्छद227          केअंतर्गतअपनी अधीक्षणकीशक्तिका प्रयोगकरतेहुए,  बिना सोचे-समझे, न्यायाधिकरणों
                    या अपनेसेनिम्नतरन्यायालयों केआदेशों में हस्तके्षपनहीं करसकते।नही वेइसशक्तिका प्रयोगकरतेहुए,    न्यायालययान्यायाधिकरणके

                      आदेशों केविरुद्धअपीलन्यायालयकेरूपमें कार्य करसकतेहैं।इसकेअधीनस्थ।ऐसेमामलों में जहाँ निवारणकाकोईवैकल्पिकवैधानिक
    तरीका प्रदानकिया गया है,                 वहभी उच्चन्यायालयद्वारा इसशक्तिकेप्रयोगपरएकअवरोधककेरूपमें कार्य करेगा।

(घ)                उच्चन्यायालयों द्वारा अपनीअधीक्षणशक्तिकेप्रयोगमें हस्तके्षपकेमानदंडइसन्यायालयद्वारा बार-       बारनिर्धारितकिएगएहैं।इससंबंध
में,              उच्चन्यायालयको इसन्यायालयकी संविधानपीठद्वारा वरयामसिहबनामअमरनाथ,  एआईआर1954  एससी 215  में निर्धारित

                      सिद्धांतों द्वारा निर्देशितहोना चाहिएऔरवरयामसिहकेसिद्धांतों का बादकी संविधानपीठोंऔरइसन्यायालयकेविभिन्नअन्यनिर्णयों द्वारा
बार-     बारपालनकिया गया है।

(ङ)             वरयामसिहमामलेमें बादकेमामलों में अपनाएगएनिर्णयकेअनुसार,          उच्चन्यायालयअपनेअधीक्षणअधिकारके्षत्रका प्रयोगकरतेहुए
       केवलअपनेअधीनस्थन्यायाधिकरणोंऔरन्यायालयोंको "       उनकेअधिकारके्षत्रकीसीमाओंकेभीतर"       रखनेकेलिएहस्तके्षपकरसकता है।

(च)                यहसुनिश्चितकरनेकेलिएकिऐसेन्यायाधिकरणोंऔरन्यायालयों द्वाराकानूनका पालनकिया जाए,      उन्हें प्रदत्तअधिकारके्षत्रका प्रयोग
            करकेऔरउन्हें प्रदत्तअधिकारके्षत्रका प्रयोगकरनेसेइनकारनकरके।

(छ) (ई)  और(एफ)     में उल्लिखितस्थितियों केअलावा,              उच्चन्यायालयअपनेअधीक्षणअधिकारकेप्रयोगमें तबहस्तके्षपकरसकता हैजब
                        उसकेअधीनस्थन्यायाधिकरणोंऔरन्यायालयों केआदेशों में स्पष्टरूपसेविकृतिरही हो या जहाँन्यायकी घोरऔरस्पष्टविफलता हुईहो या

         प्राकृतिकन्यायकेमूलसिद्धांतोंकाउलं्लघनकिया गया हो।

(ज)       अपनेअधीक्षणअधिकारका प्रयोगकरतेहुए,               उच्चन्यायालयकेवलकानूनया तथ्यकी तु्रटियों को सुधारनेकेलिएया केवलइसलिए
                   हस्तके्षपनहीं करसकताक्योंकिउसकेअधीनस्थन्यायाधिकरणों या न्यायालयों द्वारा लिएगएदृष्टिकोणकेअलावा कोईअन्यदृष्टिकोणसंभावित

   है।दूसरेशब्दों में,           अधिकारके्षत्रका प्रयोगबहुतही संयमसेकियाजाना चाहिए।

(29/05/2025  को 03:08:29    बजे डाउनलोड किया गया)
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(झ)  अनुचे्छद227                  केअंतर्गतउच्चन्यायालयकीअधीक्षणशक्तिको किसी भीक़ानूनद्वारा सीमितनहीं किया जा सकता।एल.  चंद्रकुमार
   बनामभारतसंघ(1997) 3  एससीसी 261                 मामलेमें इसन्यायालयकी संविधानपीठनेइसेसंविधानकेमूलढाँचेका एकअंगघोषित
 किया है,           इसलिएसंविधानसंशोधनद्वारा इसेसंक्षिप्तकरनाभीअतं्यतसंदिग्धहै।

(ञ)          यहसत्यहो सकता हैकिसिविलप्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999       द्वारा सिविलप्रक्रिया संहिता की धारा 115 जैसे
         किसी समरूपप्रावधानमें किया गया वैधानिकसंशोधनअनुचे्छद227            केअंतर्गतउच्चन्यायालयकी शक्तियों केदायरेको कमनहीं करता
       औरनही करसकता है।साथही,           यहभी ध्यानरखना होगा किऐसा वैधानिकसंशोधनअनुचे्छद227     केअंतर्गतउच्चन्यायालयके

      अधीक्षणकेके्षत्राधिकारका विस्तारनहींकरता।

(ठ)                 यहशक्तिविवेकाधीनहैऔरइसका प्रयोगन्यायसंगतसिद्धांतपर किया जाना चाहिए। किसी उपयुक्तमामलेमें ,    इसशक्तिका प्रयोग
      स्वपे्ररणा सेभी कियाजासकता है।

(ड)  अनुचे्छद227                    केअंतर्गतउच्चन्यायालयकीव्यापकऔरअबाधितशक्तियों का समुचितमूल्यांकनकरनेपरयहस्पष्टहोता हैकिइस
                    अनुचे्छदका मुख्यउदे्दश्यउच्चन्यायालयद्वारा अपनेके्षत्राधिकारमें न्यायप्रशासनपरकठोरप्रशासनिकऔरन्यायिकनियंत्रणबनाएरखना है।

(ढ)               प्रशासनिकऔरन्यायिकदोनों प्रकारकेअधीक्षणका उदे्दश्यन्यायकी संपूर्ण मशीनरी की दक्षता,     सुचारुऔरव्यवस्थितकार्यप्रणाली को
                       इसप्रकारबनाएरखना हैकिइससेउसकी कोईबदनामी नहो।इसअनुचे्छदकेअंतर्गतहस्तके्षपकी शक्तिको नू्यनतमरखा जाना चाहिए
                         ताकियहसुनिश्चितहो सकेकिन्यायका चक्ररुकनजाएऔरन्यायका स्रोतशुद्धऔरअदूषितबना रहेताकिउच्चन्यायालयकेअधीनस्थ

          न्यायाधिकरणोंऔरन्यायालयों केकामकाजमें जनताका विश्वासबना रहे।

(ण)                     न्यायिकहस्तके्षपकी इसआरक्षितऔरअसाधारणशक्तिका प्रयोगकेवलव्यक्तिगतमामलों में राहतप्रदानकरनेकेलिएनहीं किया
 जाना चाहिए,                बल्किव्यापकजनहितमें न्यायप्रशासनमें जनताका विश्वासबढ़ानेकेलिएकियाजाना चाहिए,   जबकिअनुचे्छद226 व्यक्तिगत

      शिकायतों केसंरक्षणकेलिएहै।इसलिए,  अनुचे्छद227       केअंतर्गतशक्तिअप्रतिबंधितहो सकती है,      लेकिनइसका प्रयोगऊपरबताएगए
       उच्चस्तरकेन्यायिकअनुशासनकेअधीनहै।

(त)      इसशक्तिकाअनुचितऔरबार-                 बारप्रयोगप्रतिकूलपरिणामदेगाऔरइसअसाधारणशक्तिकीशक्तिऔरजीवनशक्तिको नष्टकर
देगा।

30.        भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226  और227              केबीचअंतरऔरभेदपरमाननीयसर्वोच्चन्यायालयकेउनकेआधिपत्यद्वारा     उमाजी केशाओमेश्रामएवंअन्य
 बनामराधिकाबाई,       आनंदरावबानपुरकरकी विधवा एवंअन्य(सुप्रा)                   केमामलेमें अपनेपहलेकेएकफैसलेमें विचारकिया गयाऔरसमझाया गया।यहमाना गया कि
     भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226                   केतहतकार्यवाही उच्चन्यायालयकेमूलके्षत्राधिकार केतहतहोती हैजबकिभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद 227  केतहत

                  कार्यवाही मूलनहीं बल्किकेवलपर्यवेक्षी होती है।यहभी माना गया किभारतकेसंविधानका अनुचे्छद227   भारतसरकारअधिनियम, 1915   की धारा 107 के
     प्रावधानों कोकाफी हदतकपुन:   प्रसु्ततकरता है,             सिवायइसकेकिअधीक्षणकीशक्तिकोभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद227      द्वारान्यायाधिकरणों तकभी बढ़ा दिया

                    गया है।इसअंतरको इसप्रकारस्पष्टकिया गया कियद्यपियहशक्तिएकसामान्यअपीलन्यायालयकेसमानहै,       फिरभीभारतीयसंविधानकेअनुचे्छद227  केअंतर्गत
       इसशक्तिका प्रयोगकेवलउचितमामलों में,             अधीनस्थन्यायालयोंऔरन्यायाधिकरणों को उनकेअधिकारके्षत्रमें रखनेकेउदे्दश्यसे,       नकिकेवलतु्रटियों को सुधारनेके

लिए,                              संयमितरूपसेकिया जाना है।आगेयहभी प्रतिपादितकिया गया किइसशक्तिका प्रयोगगंभीरअन्याययान्यायकी विफलता केमामलों में भी किया जा सकता
है।

(29/05/2025  को 03:08:29    बजे डाउनलोड किया गया)
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31.         उमाजी केशाओमेश्रामएवंअन्यबनामराधिकाबाई,       आनंदरावबानापुरकरकी विधवा एवंअन्य(सुप्रा)          केमामलेमें माननीयसर्वोच्चन्यायालयकेविचारार्थ जो प्रश्न
आया,           वहयहथा किक्या भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226   या अनुचे्छद227              केअंतर्गतदायरयाचिका में उसउच्चन्यायालयकेएकलन्यायाधीशकेनिर्णयके

         विरुद्धबॉमे्बउच्चन्यायालयकेलेटर्स पेटेंटकेखंड15                     केअंतर्गतउसउच्चन्यायालयकेदोन्यायाधीशोंकी खंडपीठमें अपीलकीजासकती है।लेटर्स पेटेंटकेखंड15
    में अन्यबातों केसाथ-                        साथयहप्रावधानकिया गया था किउच्चन्यायालयकेएकन्यायाधीशकेनिर्णयकेविरुद्धबॉमे्बउच्चन्यायालयमें अपीलकी जा सकेगी, जिसमें

         वर्तमानमामलेमें राजस्थानउच्चन्यायालयनियमों केनियम134     केसमानप्रावधानशामिलहैं,        जो लेटर्स पेटेंटअपीलऔरभारतसरकारअधिनियम, 1915  की धारा
107                      केप्रावधानों केतहतअधीक्षणकीशक्तियों केप्रयोगमें दिएगएआदेशको दायरेसेबाहररखता है।विभिन्नन्यायिकघोषणाओं,      लेटर्स पेटेंटमें निहितप्रावधानोंऔर

     भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226  और227       में निहितप्रावधानों केसर्वेक्षणकेबाद,     निम्नलिखितप्रासंगिकटिप्पणियांकी गईं:

“104.         बॉमे्बउच्चन्यायालयकेलेटर्स पेटेंटकेखंड15  केअंतर्गत, "      भारतसरकारअधिनियमकी धारा 107    केप्रावधानों केअंतर्गत
          अधीक्षणकी शक्तिकेप्रयोगमें पारितया किएगएआदेश"    केविरुद्धकोईअंतर-         न्यायालयअपीलनहीं की जा सकती।व्याख्या की उसी

  प्रक्रिया केअनुसार,    जिसकेकारणखंड15  में "      भारतसरकारअधिनियमकी धारा 108   केअनुसरणमें"   वाक्यांशको "   भारतकेसंविधान
  केअनुचे्छद225   केअनुसरणमें"   पढ़ा जाना है,   उसी प्रकार "      भारतसरकारअधिनियमकी धारा 107     केप्रावधानों केअंतर्गतअधीक्षण
         कीशक्तिकेप्रयोगमें पारितया किएगएआदेश"   वाक्यांशको "    संविधानकेअनुचे्छद227        केप्रावधानों केअंतर्गतअधीक्षणकीशक्तिके
      प्रयोगमें पारितया किएगएआदेश"            केरूपमें पढ़ा जाना है।परिणामयहहैकिअनुचे्छद227       केअंतर्गतकिसी याचिका परबॉमे्बउच्च

          न्यायालयकेएकलन्यायाधीशद्वारा दिएगएनिर्णयकेविरुद्धअंतर-      न्यायालयअपीलनहींकीजा सकती,      क्योंकिलेटर्स पेटेंटकेखंड15 द्वारा
              ऐसीअपीलपरस्पष्टरूपसेरोकलगाईगईहै।उसउच्चन्यायालयका पेटेंट.........

105. …………………

106. ........      जैसा किहमनेऊपर देखा है,  अनुचे्छद226            केतहतएकयाचिका में एकलन्यायाधीशकेफैसलेकेखिलाफएक
अंतर-      न्यायालयअपीलपर रोकनहीं है,    जबकिखंड15   स्वयंअनुचे्छद227          केतहतएकयाचिका में एकलन्यायाधीशकेफैसलेके

  खिलाफएकअंतर-      न्यायालयअपीलपररोकलगाता है।

107. कभी-     कभी संविधानकेअनुचे्छद226  और227             दोनों केअंतर्गतयाचिकाएँदायरकी जाती हैं। इसन्यायालयकेसमक्षहरि
       विषु्णकामथबनामसैयदअहमदइशाकएआईआर1955  एससी 233        कामामला इसी प्रकारका था।नियम18     में प्रावधानहैकिजहाँ
       ऐसी याचिकाएँअपीलीयपक्षनियमों केअध्यायXVII   केनियम18           में निर्दिष्टन्यायाधिकरणों या प्राधिकारियों केआदेशों केविरुद्धया उस
             नियममें निर्दिष्टन्यायालयों केआदेशों या डिक्री केविरुद्धदायरकी जाती हैं,         तो उनकी सुनवाईऔरअंतिमनिपटारा एकलन्यायाधीशद्वारा
                      किया जाएगा। प्रश्नयहहैकिक्या ऐसेमामलेमें एकलन्यायाधीशकेनिर्णयकेविरुद्धअपीलकी जा सकेगी। हमारी रायमें,   जहां तथ्य
   संविधानकेअनुचे्छद226  या 227            केतहतआवेदनदायरकरनेमें किसी पक्षकोउचितठहरातेहैं,       औरपक्षइनदोनों अनुचे्छदों केतहत

     अपनाआवेदनदायरकरना चुनता है,                   ऐसेपक्षकेप्रतिनिष्पक्षताऔरन्यायमें औरउसेअपीलकेमूल्यवानअधिकारसेवंचितनहीं करनेके
      लिएअदालतकोआवेदनको अनुचे्छद226      केतहतकिया गया मानना चाहिए,       औरयदिमामलेका फैसला करतेसमय,   अंतिमआदेशमें

       अदालतसहायकनिर्देशदेती हैजोअनुचे्छद227     सेसंबंधितहोसकतेहैं,       तो इसेलेटर्स पेटेंटकेखंड15      केतहतअपीलकेअधिकारसे
          किसी पक्षको वंचितकरनेकेलिएनहीं माना जाना चाहिए,           जहां आदेशका पर्याप्तहिस्सा जिसकेखिलाफअपीलकी जानी है, अनुचे्छद

226    केतहतहै। .......”

32.         उमाजी केशाओमेश्रामएवंअन्यबनामराधिकाबाई,       आनंदरावबानापुरकरकी विधवा एवंअन्य(सुप्रा)         केमामलेमें प्रतिपादितउपरोक्तसिद्धांतों परमाननीयसर्वोच्च
             न्यायालयनेअपनेविभिन्ननिर्णयों में भरोसा किया हैऔरउन्हें पुनदोहराया है।

(29/05/2025  को 03:08:29    बजे डाउनलोड किया गया)
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33.             सुशीलाबाईलक्ष्मीनारायणमुदलियारएवंअन्यबनामनिहालचंदवाघाजीभाईशाहा एवंअन्य24   केमामलेमें,         बॉमे्बउच्चन्यायालयकेलेटर्स पेटेंटकेअंतर्गतअंतर-
            न्यायालयीयअपीलकीस्वीकार्यता केसंबंधमें एकमुद्दा फिरसेविचारार्थ उठा,                 जहाँ रिटयाचिका में लिएगएआधारों सेसंकेतमिलता हैकियहभारतकेसंविधानके

 अनुचे्छद226          केअंतर्गतएकयाचिका थीऔरविद्वानएकलन्यायाधीशद्वारा8         पारितआदेशभी भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226      केअंतर्गतथा।यहइसप्रकार
 माना गया:

“4.                        बॉमे्बउच्चन्यायालयकी पूर्ण पीठनेउपरोक्तउमाजी केशो मेश्राममामलेको गलतसमझा।उमाजी मामलेमें यहस्पष्टरूपसेमाना गया
            था किजहां तथ्यकिसी पक्षकोभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226  या 227          केतहतआवेदनदायरकरनेकाऔचित्यसाबितकरतेहैं
                       औरपक्षकारन्यायकी निष्पक्षता में इनदोनों लेखों केतहतअपनाआवेदनदायरकरना चुनता हैऔरउसेअपीलकेमूल्यवानअधिकारसे
          वंचितनहीं करनेकेलिएन्यायालयकोआवेदनको अनुचे्छद226            केतहतप्रसु्ततकरना चाहिएऔरयदिमामलेका फैसला करतेसमय,
          अंतिमआदेशमें न्यायालयसहायकनिर्देशदेता हैजो अनुचे्छद227     सेसंबंधितहो सकतेहैं,       तो इसेलेटर्स पेटेंटकेखंड15  केतहत
                       अपीलकेअधिकारसेकिसी पक्षकारको वंचितकरनेकेलिएनहीं माना जाना चाहिएजहां अपीलकिएजानेवालेआदेशका पर्याप्तहिस्सा
 अनुचे्छद226             केतहतहै।बॉमे्बउच्चन्यायालयकेअपीलीयपक्षनियमों केनियम18      को लेटर्स पेटेंटकेखंड15     केसाथपढ़ा जाएतो

                   विद्वानएकलन्यायाधीशद्वारा पारितनिर्णयसेउच्चन्यायालयकी खंडपीठमें अपीलका प्रावधानहै।संविधानकेअनुचे्छद226   केतहतएक
          रिटयाचिका।वर्तमानमामलेमें डिवीजनबेंचका यहमानना              स्पष्टरूपसेगलतथा किविद्वानएकलन्यायाधीशकेआदेशकेखिलाफअपील

                        पोषणीयनहीं थी।इनपरिस्थितियों में हमडिवीजनबेंचकेविवादितआदेशको रद्दकरतेहैं औरनिर्देशदेतेहैं किविद्वानएकलन्यायाधीशके
             फैसलेकेखिलाफदायरलेटर्स पेटेंटअपीलपरअबसुनवाईकीजाएगीऔरगुण-           दोषकेआधारपरनिर्णयलिया जाएगा।इसतथ्यकेमदे्दनजर

     कियहएकपुराना मामला है,                     हमउच्चन्यायालयसेअनुरोधकरतेहैं किवहलेटर्स पेटेंटअपीलपरछहमहीनेकेभीतरनिर्णयदे।यहभी
                      निर्देशदियाजाता हैकिलेटर्स पेटेंटअपीलकेअंतिमनिपटारेतकएकलन्यायाधीशकेआदेशका क्रियान्वयनस्थगितरहेगा।अपीलको आंशिक

                रूपसेस्वीकारकियाजाता हैऔरलागतकेसंबंधमें कोईआदेशनहीं दियाजाता है।”

34.   हालांकि,   एकदशकबाद,          सूर्य देवरायबनामरामचंद्ररायएवंअन्य(सुप्रा)   केमामलेमें,            यहमाना गया किसिविलकोर्ट काआदेशभारतकेसंविधानके
 अनुचे्छद226              केतहतरिटके्षत्राधिकारकेअधीनहै।यहआगेमाना गया किदो के्षत्राधिकारों,       एकभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226      केतहतऔरदूसरा भारतके
   संविधानकेअनुचे्छद227  केतहत,                          केबीचका अंतरव्यवहारमें लगभगमिटगया हैऔरयहीकारणहैकियहप्रथा बनगईहैकिवकीलअपनी याचिकाओंकोभारत

    केसंविधानकेअनुचे्छद226  और227          केतहतएककेरूपमें लेबलकररहेहैं,               हालांकिइसतरहकीप्रथाको कुछन्यायिकघोषणाओंमें निदितकियागया है।यह
              माना गया किसिविलकोर्ट द्वारा पारितआदेशभीभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226       केतहतरिटके्षत्राधिकारकेअधीनहैं।

35.      किशोरीलालबनामविक्रयअधिकारी,      जिला भूमिविकासबैंकएवंअन्य25   केमामलेमें, अंतर-           न्यायालयअपीलकी स्थिरता केसंबंधमें एकमुद्दा इसतथ्यात्मक
                               पृष्ठभूमिमें विचारकेलिएउठा किसहकारी बैंकद्वारा दिएगएऋणकी राशिको चुकानेमें कथितविफलता परवसूलीकीकार्यवाही शुरूकी गईथी।बैंककेपासगिरवी

            रखी गईजमीनबेचदी गईथी।बिक्रीकीकार्यवाहीको संयुक्तरजिस्ट्रार,  सहकारी समितियां,               भोपालकेसमक्षदायरअपीलमें चुनौती दी गईथी जिसेभीखारिजकरदिया
     गयाथा।उसआदेशकेखिलाफ,                         सहकारीकानूनों केतहतप्रदानकी गईदूसरीअपीलराजस्वमंडलकेसमक्षपेशकीगईथी जिसेअनुमतिदी गईथी।राजस्वमंडलद्वारा
   पारितआदेशकेखिलाफ,                         बैंककेविक्रयअधिकारी नेउच्चन्यायालयकेसमक्षएकरिटयाचिका दायरकी जिसेअनुमतिदी गईथी।उच्चन्यायालयकी डिवीजनबेंचके
       समक्षउधारकर्ता द्वारा दायरएकलेटर्स पेटेंटअपील9                       को यहकहतेहुएखारिजकरदिया गया इसतथ्यकोध्यानमें रखतेहुएकिरिटयाचिका भारतकेसंविधानके
 अनुचे्छद226  और227         दोनों केतहतदायरकी गईथीऔर           सुशीलाबाईलक्ष्मीनारायणमुदलियारएवंअन्यबनामनिहालचंदवाघजीभाईशाहा एवंअन्य   केमामलेमें

       अपनेपहलेकेफैसलेपरभरोसाकरतेहुए,       माननीयसर्वोच्चन्यायालयनेनिम्नलिखितनिर्णयदिया:

824 1993 सप्प (1) एससीसी 11
925 (2006) 7 एससीसी 496
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"13.   हमारी रायमें,                   उच्चन्यायालयकेविद्वानएकलन्यायाधीशनेराजस्वमंडलद्वारा निकालेगएतथ्यों केनिष्कर्षों में हस्तके्षपकरकेएक
                          तु्रटिकी है।उच्चन्यायालयकी खंडपीठनेभी एलपीएको इसबातपरध्यानदिएबिना गलततरीकेसेखारिजकरदिया कियदिरिटयाचिका
     भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226  और227     केतहतदायरकी जाती,    तो अपीलस्वीकार्य होती,      जैसा किइसन्यायालयनेसुशीलाबाई

         लक्ष्मीनारायणमुदलियारबनामनिहालचंदवाघजीभाईशाहा मामलेमें माना था।"

36.    अशोकके.           झा एवंअन्यबनामगार्डनसिल्कमिल्सलिमिटेडएवंअन्य(सुप्रा)   केमामलेमें,             विचारणीयप्रश्नों में सेएकयहथा किक्या बॉमे्बउच्चन्यायालयके
    लेटर्स पेटेंटकेखंड15                केतहतलेटर्स पेटेंटअपीलविद्वानएकलन्यायाधीशद्वारा पारितनिर्णयऔरआदेशसेपोषणीयथी।

              नियोक्ताऔरकर्मचारियों केबीचविवादकेमामलेमें,       श्रमन्यायालयनेबॉमे्बऔद्योगिकसंबंधअधिनियम, 1946       केतहतएकआदेशपारितकिया।स्थानांतरण
             आदेशको चुनौतीखारिजकरदी गई।कर्मचारीऔरसंघनेतबऔद्योगिकन्यायालय,        सूरतकेसमक्षएकसंयुक्तअपीलकी।       औद्योगिकन्यायालयनेश्रमन्यायालयकेआदेश

                      को रद्दकरदियाऔरनियोक्ताको स्थानांतरणआदेशवापसलेनेका निर्देशदिया।इसआदेशकोभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226  और227    केतहतगुजरातउच्च
             न्यायालयमें याचिका दायरकरकेचुनौती दी गईथी।याचिकाखारिजहोनेकेबाद,           नियोक्ता नेडिवीजनबेंचकेसमक्षलेटर्स पेटेंटकेखंड15     केतहतलेटर्स पेटेंटअपील

          को प्राथमिकता दी। विचारकेलिएउठेप्रश्नकेसंबंधमें,     माननीयसर्वोच्चन्यायालयने       उमाजी केशाओमेश्रामऔरअन्यबनामराधिकाबाई,    आनंदरावबानपुरकरकी विधवा
  औरअन्य(सुप्रा)               केमामलेमें अपनेपहलेकेफैसलेका हवाला दियाऔरउसपरभरोसा किया],

37.       माननीयसर्वोच्चन्यायालयने  अशोकके.           झा एवंअन्यबनामगार्डनसिल्कमिल्सलिमिटेडएवंअन्य(सुप्रा)          केउपरोक्तमामलेमें अपीलकी स्थिरता केसंबंधमें
           समानमुदे्दसेनिपटनेवालेअपनेपहलेकेनिर्णयों परविचारकिया,         जहां रिटयाचिका भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226  और227       केतहतदायरकी गईथीऔर

    नीचेदिएगएन्यायशास्त्रीयविकास:

“29.           रत्नागिरी जिला कें द्रीयसहकारी बैंकलिमिटेडबनामदिनकरकाशीनाथवाटवे1993  सप्प(1)  एससीसी 9    में इसन्यायालयने
                        माना किएकरिटयाचिका में एकलन्यायाधीशकेफैसलेकेखिलाफअपीलकी स्थिरता केसवालका निर्धारणकरनेकेलिएजहां संविधानके

 अनुचे्छद226  और227      दोनोंका उले्लखकिया गया है,             डिवीजनबेंचको यहपता लगाना होगा किक्या संविधानकेअनुचे्छद226 के
             तहतअधिकारके्षत्रकेतहतविद्वानएकलन्यायाधीशद्वारा निर्णयपारितकिया गया है।

30.      न्यायालयनेइसप्रकारनिर्णयदिया: (      रत्नागिरी जिलासहकारी बैंकलिमिटेडमामला, एस.सी.सी. पृ. 9-10,  पैरा 2-3)

"2.               इसमामलेमें एकमात्रप्रश्नयहहैकिक्या उच्चन्यायालयका यहमानना       सही था किसंविधानकेअनुचे्छद226 और
227                     दोनों केतहतदायरकी गईयाचिका में विद्वानएकलन्यायाधीशद्वारा दिएगएफैसलेकेखिलाफलेटर्स पेटेंटअपीलनहीं

                  होगी। विद्वानएकलन्यायाधीशऔरखंडपीठकेफैसलेको पढ़नेऔरपक्षों केविद्वानवकीलको सुननेकेबाद,   हमारी रायमें, खंड
15                      केतहतलेटर्स पेटेंटअपीलकेदायरेकेबारेमें प्रश्नइसन्यायालयद्वारा उमाजी केशाओमेश्रामबनामराधिकाबाईमें दिएगए

        फैसलेमें स्पष्टरूपसेनिर्धारितकिया गया है,      जिसमें निम्नलिखितटिप्पणीकीगईथी: (   एससीसी पृष्ठ473,  पैरा 107)

‘107.  कभी-     कभी संविधानकेअनुचे्छद226   और 227          दोनों केअंतर्गतयाचिकाएँ दायरकी जाती हैं। इस
                न्यायालयकेसमक्षहरिविषु्णकामथबनामअहमदइशाकका मामला इसी प्रकारका था। नियम18    में प्रावधानहैकि

        जहाँ ऐसी याचिकाएँअपीलीयपक्षनियमों केअध्यायXVII   केनियम18      में निर्दिष्टन्यायाधिकरणों या प्राधिकारियों के
                  आदेशों केविरुद्धयाउसनियममें निर्दिष्टन्यायालयों केआदेशों या डिक्री केविरुद्धदायरकीजाती हैं,   तो उनकी सुनवाई

                    औरअंतिमनिपटारा एकलन्यायाधीशद्वारा कियाजाएगा।प्रश्नयहहैकिक्या ऐसेमामलेमें एकलन्यायाधीशकेनिर्णयके
        विरुद्धअपीलकीजासकती है।हमारी रायमें,      जहां तथ्यसंविधानकेअनुचे्छद226  या 227    केतहतआवेदनदायर
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       करनेमें किसी पक्षकोउचितठहरातेहैं,             औरपक्षइनदोनों अनुचे्छदों केतहतअपनाआवेदनदायरकरना चुनता है, ऐसे
                    पक्षकेप्रतिनिष्पक्षता औरन्यायमें औरउसेअपीलकेमूल्यवानअधिकार सेवंचितनहीं करनेकेलिएअदालतको

   आवेदनको अनुचे्छद226     केतहतमाना जाना चाहिए,        औरयदिमामलेका फैसला करतेसमय,    अंतिमआदेशमें
       अदालतसहायकनिर्देशदेती हैजो अनुचे्छद227     सेसंबंधितहो सकतेहैं,       तो इसेलेटर्स पेटेंटकेखंड15  केतहत
                    अपीलकेअधिकारसेकिसी पक्षको वंचितकरनेकेलिएनहीं माना जाना चाहिएजहांआदेशका पर्याप्तहिस्सा जिसके
    खिलाफअपीलकी जानी है,  अनुचे्छद226            केतहतहै।ऐसा दृष्टिकोणइलाहाबादउच्चन्यायालयद्वारा ऐदलसिहबनाम

   करणसिहएआईआर 1957  ऑल414            में और पंजाबउच्चन्यायालयद्वारा राजकिशनजैनबनामतुलसी दास
 एआईआर1959  पंुज291             औरबरहमदत्तबनामपीपुल्सकोऑपरेशनमें लिया गया था।ट्र ांसपोर्ट सोसायटी लिमिटेड
 एआईआर1961  पंुज24     औरहमइससेसहमतहैं।'

3.       यहस्पष्टहैकिजहां तक     वर्तमानमामलेका संबंधहै,             विद्वानएकलन्यायाधीशद्वारा दी गईराहतस्पष्टरूपसेइंगितकरती है
     किवहसंविधानकेअनुचे्छद227      केतहतनहीं बल्किअनुचे्छद226           केतहतअधिकारके्षत्रका प्रयोगकररहेथेऔरइस

                     मामलेकेइसदृष्टिकोणसेऔरइसमाननीयन्यायालयद्वारा उपर्युक्तनिर्णयमें जो निर्धारितकिया गया हैउसकेआलोकमें खंड
15              केतहतलेटर्स पेटेंटअपीलउच्चन्यायालयकी खंडपीठकेसमक्षस्वीकार्य होगी। इसलिए,      अपीलस्वीकारकी जाती हैऔर

                      विद्वानखंडपीठद्वारा पारितनिर्णयको रद्दकिया जाता है।मामला उच्चन्यायालयको वापसभेजदिया गया हैऔरयहउम्मीदकी
                  जाती हैकिखंडपीठअपीलकी योग्यता केआधारपरसुनवाईकरेगीऔरइसेकानूनकेअनुसारशीघ्रता से,   अधिमानतः आजसे
    चारमहीनेकेभीतरनिपटाएगी।”

31.           सुशीलाबाईलक्ष्मीनारायणमुदलियारबनामनिहालचंदवाघजीभाईशाहा में न्यायालयनेकहा: (   एससीसी पृष्ठ14,  पैरा 4)

4.                      बॉमे्बउच्चन्यायालयकी पूर्ण पीठनेउमाजी केशाओमेश्राममामलेको गलतसमझा।उमाजी मामलेमें यहस्पष्टरूपसेमाना
             गया था किजहां तथ्यकिसी पक्षको भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226  या 227       केतहतआवेदनदायरकरनेकाऔचित्य
                     साबितकरतेहैं औरपक्षकारन्यायकी निष्पक्षता में इनदोनों अनुचे्छदों केतहतअपना आवेदनदायरकरना चुनता हैऔरउसे
               अपीलकेमूल्यवानअधिकारसेवंचितनहीं करनेकेलिएन्यायालयकोआवेदनकोअनुचे्छद226     केतहतप्रसु्ततमानना चाहिए,

      औरयदिमामलेका फैसलाकरतेसमय,           अंतिमआदेशमें न्यायालयसहायकनिर्देशदेता हैजोअनुचे्छद227    सेसंबंधितहोसकते
हैं,       तो इसेलेटर्स पेटेंटकेखंड15                केतहतअपीलकेअधिकारसेकिसी पक्षकारको वंचितकरनेवाला नहीं माना जाना चाहिए,

          जहां अपीलकिएजानेवालेआदेशका पर्याप्तहिस्साअनुचे्छद226           केतहतहै।बॉमे्बउच्चन्यायालयकेअपीलीयपक्षनियमों के
 नियम18      को लेटर्स पेटेंटकेखंड15               केसाथपढ़ा जाएतो विद्वानएकलन्यायाधीशकेफैसलेकेखिलाफउच्चन्यायालयकी
           खंडपीठमें अपीलकाप्रावधानहै।न्यायाधीशनेसंविधानकेअनुचे्छद226          केतहतएकरिटयाचिका परयहआदेशपारितकिया।
  वर्तमानमामलेमें,                   खंडपीठका यहनिर्णयस्पष्टरूपसेगलतथा किविद्वानएकलन्यायाधीशकेआदेशकेविरुद्धअपीलस्वीकार्य

    नहीं थी।इनपरिस्थितियों में,                  हमखंडपीठकेविवादितआदेशको रद्दकरतेहैं औरनिर्देशदेतेहैं किविद्वानएकलन्यायाधीशके
             निर्णयकेविरुद्धदायरलेटर्स पेटेंटअपीलपरअबसुनवाईकीजाएगीऔरगुण-       दोषकेआधारपरनिर्णयलिया जाएगा।”

32.      भारतीयसंविधानकेअनुचे्छद226  और227              केअंतर्गतदायररिटयाचिका में एकलन्यायाधीशकेआदेशकेविरुद्धलेटर्स पेटेंट
                      अपीलकीस्वीकार्यता का मुद्दा किशोरीलालबनामजिला भूमिविकासबैंकमामलेमें इसन्यायालयकेसमक्षपुनः विचारार्थ आया।न्यायालयनेयह
 निर्णयदिया: (   एससीसी पृष्ठ500,  पृष्ठ13)

"13.   हमारी रायमें,                 उच्चन्यायालयकेविद्वानएकलन्यायाधीशनेराजस्वबोर्ड द्वारा निकालेगएतथ्यों केनिष्कर्षों में हस्तके्षप
                       करकेगलती की है।उच्चन्यायालयकी खंडपीठनेभी एलपीएको इसबातपरध्यानदिएबिना गलततरीकेसेखारिजकरदिया
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         कियदिरिटयाचिका भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226  और227      केतहतदायरकी गईहोती,    तो अपीलस्वीकार्य होती,
              जैसा किइसन्यायालयनेसुशीलाबाईलक्ष्मीनारायणमुदलियारबनामनिहालचंदवाघजीभाईशाहा में माना था।"

33.           इसविषयपरचर्चा इसन्यायालयकेदो हालिया निर्णयों (i)          मध्यप्रदेशराज्यबनामविसनकुमार शिवचरणलाल(2008) 15
 एससीसी 233,  और(ii)       रमेशचंद्रसांकला बनामविक्रमसीमेंट(2008) 14  एससीसी 58      केसंदर्भ केबिनाअधूरी होगी।

34.           विसनकुमारशिवचरणलालमामलेमें इसन्यायालयनेउमाजी,         सुशीलाबाईलक्ष्मीनारायणऔररत्नागिरी जिला सहकारी बैंकलिमिटेडके
      पूर्व निर्णयोंका हवाला दियाऔरकहा: (      विसनकुमारशिवचरणलालमामला,  एससीसी पृ. 237-38,  पैरा 4)

"4. ... '1. ...     जबकिसीआवेदनकेवाद-      शीर्षकमें संविधानकेअनुचे्छद226   औरअनुचे्छद227    दोनों काउले्लखकिया
 गया हो,                      तबभी विद्वानएकलन्यायाधीशको प्रते्यकविशिष्टमामलेकेतथ्यों केअनुसारयहनिर्णयलेनेकीस्वतंत्रता हैकिक्याउक्त

      आवेदनपरकेवलसंविधानकेअनुचे्छद226              केअंतर्गतही विचारकिया जाना चाहिए।एकलन्यायाधीशकेऐसेनिर्णयकेविरुद्ध
         अपीलकीस्वीकार्यता केप्रश्नका निर्धारणकरनेकेलिए,            खंडपीठको यहपता लगाना होगा किक्या विद्वानएकलन्यायाधीशने
   संविधानकेअनुचे्छद226                 केअंतर्गतप्राप्तअधिकारके्षत्रका प्रयोगकरतेहुएमूलतः निर्णयपारितकिया है।यदिकिसीआवेदन

पर,  जिसकेवाद-    शीर्षकमें अनुचे्छद226  और227      दोनों का उले्लखकिया गया हो,      अपना निर्णयपारितकरतेसमयएकल
      न्यायाधीशनेवास्तवमें केवलअनुचे्छद227          केअंतर्गतअपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का ही प्रयोगकिया हो,   तो खंड15  केअंतर्गत

        अपीलमान्यनहीं होगी। लेटर्स पेटेंटका खंड15            पुनरीक्षणया पर्यवेक्षी शक्तियों केअंतर्गतपारितएकलन्यायाधीशों केआदेशों के
                     विरुद्धअपीलों परस्पष्टरूपसेरोकलगाता है।यहाँ तककिजबविद्वानएकलन्यायाधीशकाआदेशदोनों अनुचे्छदों केअंतर्गत
   पारितकिया गया हो,           तबभी ऐसेआदेशकेविरुद्धपोषणीयता का निर्णयकरतेसमय,      विद्वानएकलन्यायाधीशद्वारा पारितनिर्णय
       द्वारा प्रदत्तमुख्यया प्रमुखराहतप्रासंगिकहोगी,         नकिउनकेद्वारा दिएगएसहायकनिर्देश। 'सहायक'   शब्दका अर्थ,  संदर्भ में,
         आदेशकेमुख्यभागसेसंबंधितया परिणामी है। ..."

35.                      विसनकुमारशिवचरणलालमामलेमें इसन्यायालयनेआगेयहभी माना किनिर्णायककारकएकलन्यायाधीशद्वारा पारितमूलआदेश
   की वास्तविकप्रकृतिहै,                     जिसकेविरुद्धअपीलकी गईहैऔरनतो वादशीर्षकमें दोनों अनुचे्छदों केअनुप्रयोगका उले्लखकरना औरनही
                      एकलन्यायाधीशद्वारा उसपरसहायकआदेशदेना प्रासंगिकहोगाऔरप्रते्यकमामलेमें खंडपीठकोअपीलाधीननिर्णयकेसारपरविचारकरना
              चाहिएताकियहपता लगाया जा सकेकिएकलन्यायाधीशनेसंविधानकेअनुचे्छद226   याअनुचे्छद227      केतहतअपनेअधिकारके्षत्रका
                  मुख्यतः या मुख्यतः प्रयोगकिया हैया नहीं।रमेशचंद्रसांकलामामलेमें इसन्यायालयनेयहनिर्णयदिया: (   एससीसी पृष्ठ75,  पैरा 47)

"47.   हमारे निर्णयमें,                  अपीलकर्ता केविद्वानवकीलका यहतर्क सही हैकिकार्यवाही का नामकरणया संविधानकेकिसी विशेष
                     अनुचे्छदका संदर्भ अंतिमया निर्णायकनहीं है।उनका यहतर्क भी सही हैकिएकलन्यायाधीशद्वारा यहअवलोकनकिउन्होंने

    मामलेको किसप्रकारनिपटाया,      निर्णायकनहीं है।यदिऐसा होता,   तोअनुचे्छद226       केअंतर्गतआनेवाली याचिकाका निपटारा
                एकलन्यायाधीशद्वारा यहअवलोकनकरतेहुएकिया जा सकता था किवेसंविधानकेअनुचे्छद227    केअंतर्गतअधीक्षणकी
                      शक्तिका प्रयोगकररहेहैं।क्या एकलन्यायाधीशका ऐसाकथनपीड़ितपक्षसेनिर्णयकेविरुद्धअपीलकाअधिकारछीनसकता

है,      यदियाचिका संविधानकेअनुचे्छद226      केअंतर्गतआती हैऔरअंतर-न्यायालय/      पत्रपेटेंटअपीलकेअधीनहै?  उत्तरनिसं्सदेह
 नकारात्मकहै...।"

36.     यदिअपीलाधीननिर्णयअनुचे्छद227    केअंतर्गतआता है,             तो यहकहना अनावश्यकहैकिऐसेनिर्णयकेविरुद्धन्यायालयकेभीतर
     अपीलस्वीकार्य नहीं होगी। दूसरी ओर,     यदियाचिकाकर्ता नेअनुचे्छद226            केअंतर्गतकिसी रिटको जारी करनेकेलिएउच्चन्यायालयके
     अधिकारके्षत्रकाआह्वानकिया है,   हालाँकिअनुचे्छद227      काभी उले्लखकिया गया है,          औरमुख्यतजिसनिर्णयकेविरुद्धअपीलकी गईहै
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  वहअनुचे्छद226    केअंतर्गतआता है,                तोअपीलस्वीकार्य होगी।यहजानना महत्वपूर्ण हैकिएकलन्यायाधीशद्वारा पारितआदेशकी वास्तविक
  प्रकृतिक्या है,                 नकियहकिऐसीशक्तियोंका प्रयोगकरतेसमयउन्होंनेकिसप्रावधानकाउले्लखकिया है।

37.                        हमरमेशचंद्रसांकला मामलेमें इसन्यायालयकेइसमतसेसहमतहैं किएकविद्वानएकलन्यायाधीशद्वारा यहकथनकिउन्होंने
 अनुचे्छद227       केअधीनशक्तिका प्रयोगकिया है,           ऐसेनिर्णयकेविरुद्धअपीलकेअधिकारको नहीं छीनसकता,      यदियहपाया जाता हैकि

  उन्होंनेअनुचे्छद226        केअधीनशक्तिकाप्रयोगकिया है।अंतर-           न्यायालयीयअपीलकीपोषणीयता केनिर्धारणकेलिएमहत्वपूर्ण कारकपक्षकार
                द्वारा प्रयुक्तके्षत्राधिकारकी प्रकृतिऔरएकलन्यायाधीशद्वारा पारितमूलआदेशकी वास्तविकप्रकृतिहै।

38.       जहाँ तकवर्तमानमामलेका संबंधहै,   रिटयाचिका (   विशेषसिविलआवेदन)  केवाद-      शीर्षकमें संविधानकेअनुचे्छद226  और227
                       काउले्लखकियागया है।रिटयाचिकाकाध्यानपूर्वकअध्ययनकरनेपरपता चलता हैकिरिटयाचिका उच्चन्यायालयकेपर्यवेक्षी के्षत्राधिकारतक

                        सीमितनहीं है।नियोक्ता नेउते्प्रषणरिटकी प्रार्थनाकरकेउच्चन्यायालयकेके्षत्राधिकारकाआह्वानकिया है।रिटयाचिकामें प्रार्थना खंडमें कहा
 गया है, "    उपर्युक्तपरिसरकेमदे्दनजर,                 आपकेमाननीयसदस्यउते्प्रषणरिटया कोईअन्यउचितआदेशजारी करनेकी कृपा करसकतेहैं...."
 इसप्रकार,      एकलन्यायाधीशका निर्णयअनुचे्छद226               सेसंबंधितहै।एकलन्यायाधीशद्वारा अपनेआदेशमें दिया गया यहकथनकिसंविधान
  केअनुचे्छद227         केतहतहस्तके्षपकाकोईमामला नहीं बनता है,   निर्णायकनहीं है।

39.  इसकेअलावा,      खंडपीठनेअपनेआदेशमें कहा, "         यद्यपिइसअपीलकी पोषणीयता केप्रश्नपरलंबी-    चौड़ी दलीलें दी गईं,   फिरभीअपील
           कीपोषणीयता केप्रश्नपरवास्तवमें कोईगंभीरविवादनहीं था।"

40.    इनसभी कारणों से,           हममानतेहैं किविद्वानएकलन्यायाधीशद्वारा पारितदिनांक1-10-2007      केआदेशसेलेटर्स पेटेंटअपील
    पोषणीयथी।हमप्रश्न(2)       काउत्तरसकारात्मकरूपसेदेतेहैं।"

38. हालाँकि,  बादमें,          सूर्य देवरायबनामरामचंद्ररायएवंअन्य(सुप्रा)       मामलेमें लिएगएदृष्टिकोणकीसत्यता,         जिसमें यहघोषितकिया गया था किसिविलन्यायालयों
      केआदेशभारतीयसंविधानकेअनुचे्छद226       केअंतर्गतरिटके्षत्राधिकारकेअधीनहैं,       परसंदेहकिया गयाक्योंकियह       नरेशश्रीधरमिराजकरबनाममहाराष्ट्र राज्यएवं
अन्य26  और        रूपा अशोकहुर्रा बनामअशोकहुर्रा एवंअन्य27          मामलों में दिएगएनिर्णयों केअनुपातकेविपरीतथा,   जिसकेकारण      राधेश्यामएवंअन्यबनामछविनाथ
  एवंअन्य(सुप्रा)               मामलेको माननीयसर्वोच्चन्यायालयकी एकबड़ी पीठको संदर्भितकिया गया।संदर्भ आदेश,    अन्यबातों केसाथ,   इसप्रकारहै:

"30. ... इसलिए,             दुर्भाग्यवशयहन्यायालयसूर्य देवरायमामलेमें व्यक्तदृष्टिकोणसेअसहमतहै,   जहां तक     उते्प्रषणरिटद्वारा सिविलन्यायालय
          केन्यायिकआदेशों में सुधारया किसी हस्तके्षपका संबंधहै।

31.    संविधानकेअनुचे्छद227  केतहत,            उच्चन्यायालयउते्प्रषणरिटजारी नहीं करता है। संविधानका अनुचे्छद227   उच्चन्यायालयों को
     अधीक्षणकीशक्तिप्रदानकरता है,                 जिसका प्रयोगन्यायाधिकरणोंऔरन्यायालयोंको उनकेअधिकारकीसीमाओंकेभीतररखनेकेलिएबहुतही

      संयमसेकिया जाना चाहिए।अनुचे्छद227  केतहत,             सिविलऔरआपराधिकदोनों न्यायालयों केआदेशों की जांचकेवलबहुतही असाधारण
     मामलों में की जा सकती है,        जबन्यायकीस्पष्टचूकहुईहो।हालाँकि,             ऐसी शक्तिका प्रयोगतथ्यऔरकानूनकी गलती को सुधारनेकेलिए

   नहीं कियाजाना चाहिए।

32.  अनुचे्छद226  और227                   केबीचशक्तियों केप्रयोगमें आवश्यकअंतरसर्वविदितहैं औरसूर्य देवरायमामलेमें इनका उले्लखकिया
 गया है,                        औरइससेहमारी कोईअसहमतिनहीं है।लेकिनहमसूर्य देवरायमामलेमें प्रतिपादितइसविधिकप्रस्तावसेसहमतनहीं हैं किकिसी
                  सिविलन्यायालयद्वारा पारितन्यायिकआदेशोंकीजाँचकीजासकती हैऔरफिररिटन्यायालयद्वाराअनुचे्छद226    केअंतर्गतउते्प्रषणरिट10

1026 एआईआर 1967 एससी 1
27 (2002) 4 एससीसी 388

(29/05/2025  को 03:08:29    बजे डाउनलोड किया गया)



[2024:आरजे-जेपी:42065-डीबी]                          [एसएडब्ल्यू-756/2022]

         केअंतर्गतअपनी शक्तियों का प्रयोगकरतेहुएउन्हें संशोधित/                उलटकिया जा सकता है।हमारा विचारहैकिसूर्य देवरायमामलेमें प्रतिपादित
 उपरोक्तप्रस्ताव,                      मिराजकरमामलेमें दिएगएअनुपातकेविपरीतहैऔरमिराजकरमामलेमें दिएगएअनुपातकोरूपा अशोकहुर्रा मामलेमें

    रद्दनहीं किया गया है।

    33.             सूर्य देवरायमामलेमें व्यक्तविचारों सेहमारेमतभेदको देखतेहुए,            ऊपरचर्चा किएगएप्रश्नपरसूर्य देवरायमामलेमें निर्धारित
                        कानूनकी सत्यता या असत्यता परविचारकरनेकेलिएएकबड़ी पीठगठितकरनेकेलिएमामला भारतकेमाननीयमुख्यन्यायाधीशकेसमक्ष

   रखाजासकता है।

39.        माननीयसर्वोच्चन्यायालयकी वृहदपीठने         राधेश्यामएवंअन्यबनामछविनाथएवंअन्य(सुप्रा)          मामलेमें विचारकेआरंभमें इसप्रकारटिप्पणीकी:

“3.         जैसा किपहलेही उले्लखकिया जा चुका है,               मामलेकी सुनवाईकरनेवालेदो माननीयन्यायाधीशों की पीठसूर्य देवरायमामलेमें
                         प्रतिपादितकानूनका पालनकरनेकेलिएसहमतनहीं थी।यहदेखा गया किसूर्य देवरायमामलेमें दिएगएफैसलेमें नरेशश्रीधर मिराजकर

                        बनाममहाराष्ट्र राज्यमामलेमें इसन्यायालयकी नौन्यायाधीशों की पीठकेपूर्व केफैसलेमें प्रतिपादितअनुपातका सही ढंगसेमूल्यांकननहीं
  किया गया था,          जिसमें यहन्यायालयइसनिष्कर्ष परपहँुचा था कि"            सिविलके्षत्राधिकारवालेअवरन्यायालयों केनिर्णयों को रद्दकरनेकेलिए

उते्प्रषण-  पत्र(सर्टिओरारी)    लागूनहीं होता (  अनुचे्छद62)।”

40.   टी.सी.   बसप्पा बनामटी.    नागप्पा एवंअन्य(सुप्रा)                  केमामलेमें माननीयसर्वोच्चन्यायालयकेनिर्णयपरभरोसा करतेहुएऔर इंग्लैंडमें उते्प्रषणरिटकी
                      ऐतिहासिकउत्पत्तिऔरभारतकेसंविधानकेलागूहोनेसेपहलेऔरबादमें भारतमें इसकेअनुप्रयोगका पता लगानेकेबाद,       राधेश्यामएवंअन्यबनामछविनाथएवं

 अन्य(सुप्रा)              केमामलेमें माननीयसर्वोच्चन्यायालयद्वारा यहउचितरूपसेदेखा गया था:

“11.       यहस्पष्टकरनाआवश्यकहैकि"  न्यायिककृत्य"              पदका तात्पर्य सिविलन्यायालयों केन्यायिकआदेशों सेनहीं हैक्योंकिइसन्यायालय
                  केसमक्षमामला चुनावन्यायाधिकरणकेआदेशसेउत्पन्नहुआथाऔरसूर्य देवरायकेमामलेको छोड़कर,      इसन्यायालयका कोईभी प्रत्यक्ष

                       निर्णयहमारेसंज्ञानमें नहीं लाया गया हैजहाँ किसीन्यायिकन्यायालयकेआदेशकेविरुद्धउते्प्रषणरिटजारी की गईहो।वास्तवमें ,  जबबाद
         केनिर्णयों में अधिकारके्षत्रकेदायरेका प्रश्नउठा,              तो यहस्पष्टकिया गया किन्यायिकन्यायालयों केआदेशप्राधिकारियों या न्यायाधिकरणों के
अर्ध-        न्यायिकआदेशों सेभिन्नआधारपरहोतेहैं।”

41.          श्रीमती उज्जमबाईबनामउत्तरप्रदेशराज्यएवंअन्य28             केमामलेमें एकअन्यनिर्णयकाभी उले्लखकिया गयाऔर        राधेश्यामएवंअन्यबनामछविनाथएवंअन्य
(सुप्रा)        केमामलेमें इसपरभरोसा किया गया,      जैसा किनीचेदिया गया है:

“12.        उज्जमबाईबनामउत्तरप्रदेशराज्यमामलेमें,               बिक्रीकरकानूनकेप्रावधानों केतहतपारितएकमूल्यांकनआदेशकेविरुद्धउते्प्रषणरिट
            केदायरेपरसातन्यायाधीशोंकी एकपीठकोमामला भेजा गया था,             जोएकमौलिकअधिकारका उलं्लघनथा।छहन्यायाधीशों केबहुमतनेयह

        विचारव्यक्तकिया किकिसी शून्यकानूनया "   अधिकारसेबाहर"  या 11

"    अधिकार के्षत्रकेबिना"        आदेशकेतहतकिसी आदेशको छोड़कर,   किसी अर्ध-        न्यायिकआदेशया किसी वैधानिकप्राधिकारी द्वारा मौलिक
             अधिकारका उलं्लघननहीं किया जा सकता हैऔरऐसेआदेशको अनुचे्छद32         केतहतचुनौती नहीं दी जा सकती है।हालाँकि, अनुचे्छद

1128 एआईआर 1962 एससी 1621
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226                         केतहतएकस्पष्टरूपसेतु्रटिपूर्ण आदेशकेविरुद्धउते्प्रषणरिटदायरकीजासकती है।यहदेखा गया किन्यायालयों केन्यायिकआदेश
अलग-         अलगआधारपरहोतेहैं।न्यायमूर्ति अयं्यगारनेकहा: (   एआईआरपृष्ठ1679-80,  अनुचे्छद155)

"155.    निष्कर्ष निकालनेसेपहले,              एकऐसेविषयपरध्यानदेनाआवश्यकहैजिसपरबहसकेदौरानअभी-    अभी चर्चा हुईथी,
                  क्योंकियहएकऐसा विषयहैजिसपरविचारतबकिया जा सकता था जबयहवास्तवमें उठे,       औरयहइसप्रश्नसेसंबंधितथा

        किक्या किसी सामान्यन्यायालयकेनिर्णयया आदेश,            जो किसी विशेषक़ानूनकेतहतगठितया सृजितन्यायाधिकरणया अर्ध-
    न्यायिकप्राधिकरणसेभिन्नहै,                 परमौलिकअधिकारकेउलं्लघनकाआरोपलगाया जा सकता है।यहएकहितकारी सिद्धांतहैकि

                        इसन्यायालयको उनबिदुओंपरनिर्णयनहीं देना चाहिएजो उसकेसमक्षउठाएगएप्रश्नों सेसंबंधितनहीं हैं औरयहीकारणहैकि
                         मैं इसपरपूरी तरहसेविचारनहीं कररहा हँूऔरनिश्चितरूपसेइसपरकोईनिश्चितरायव्यक्तनहीं कररहा हँू।हालाँकि,

     इनमें सेकुछभी किएबिना,                मैं येटिप्पणियाँ करना उचितसमझता हँू।अपनेसमक्षविचाराधीनवादों में पक्षकारों केअधिकारों पर
              निर्णयदेनेवालेन्यायालयऔरउच्चन्यायालयों तथा इसन्यायालयद्वारा अन्यबातों केसाथ-        साथयहजाँचकरनेकेलिएबनाएगए

अर्ध-         न्यायिकप्राधिकरणों केबीचकोईठोससमानता नहीं है,      जिन्हें अन्यबातों केसाथ-        साथयहभी जाँचना है किक्या किसी
             मौलिकअधिकारका उलं्लघनहुआहैऔरउन्हें संरक्षितकरनेकी शक्तिप्राप्तहै,  औरअर्ध-  न्यायिकप्राधिकरण,   जो विशेषक़ानूनों

                        केतहतबनाएगएहैं औरउनकेप्रावधानोंकोलागूकरनेऔरप्रशासितकरनेकेलिए।मैं इसविषयको यहीं समाप्तकरनेमें संतुष्ट
हँू।”

         श्रीमती उज्जमबाईबनामउत्तरप्रदेशराज्यएवंअन्य(सुप्रा)              में लिएगएदृष्टिकोणपरध्यानदिया गया किन्यायालयों केन्यायिकआदेशअर्ध-    न्यायिकआदेशया वैधानिक
      प्राधिकारी द्वारा पारितआदेशकेमुकाबलेअलग-       अलगआधारपरखडे़होतेहैं।

42.         राधेश्यामएवंअन्यबनामछविनाथएवंअन्य(सुप्रा)   केमामलेमें,         नरेशश्रीधर मिराजकरबनाममहाराष्ट्र राज्यएवंअन्य(सुप्रा)     केमामलेमें माननीयसर्वोच्च
                            न्यायालयकेसंविधानपीठकेफैसलेपरभारी निर्भरता रखी गईथी ताकिइसनिष्कर्ष परपहंुचा जासकेकिनागरिकके्षत्राधिकारका प्रयोगकरनेवालेन्यायालयों केआदेश

            याकहें किसिविलअदालतों केआदेशभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226              केतहतरिटके्षत्राधिकारकेअधीननहीं हैं।यहइसप्रकारदेखागया था:

"13.          मिराजकरमामलेमें नौन्यायाधीशों की पीठकेफैसलेमें,            उच्चन्यायालयकेएकन्यायिकआदेशको मौलिकअधिकारका उलं्लघनबताते
                        हुएचुनौती दी गईथी।इसन्यायालयनेबहुमतसेयहनिर्णयदिया किकिसीसक्षमन्यायालयकान्यायिकआदेशमौलिकअधिकारका उलं्लघननहीं
       करसकता।यदिआकस्मिकउलं्लघनहुआभी हो,           तो उसेमौलिकअधिकारकाउलं्लघननहीं मानाजासकता। ....."

43.          नरेशश्रीधरमिराजकरबनाममहाराष्ट्र राज्यएवंअन्य(सुप्रा)       केमामलेमें की गईप्रासंगिकटिप्पणियां,           जोन्यायिकआदेशकेखिलाफउते्प्रषणरिटकेदायरेकेप्रश्न
       परइंग्लैंडमें कानूनी स्थितिसेसंबंधितथीं,     जैसा किइसकेपैरा 63   में निहितहै,     माननीयसर्वोच्चन्यायालयद्वारा         राधेश्यामएवंअन्यबनामछविनाथएवंअन्य(सुप्रा) के

         मामलेमें भी नीचेदिएअनुसारनोटकीगईथीं:

"16.  इसकेबाद,                      इसन्यायालयनेन्यायिकआदेशकेविरुद्धउते्प्रषणरिटकेदायरेकेप्रश्नपरइंग्लैंडमें कानूनी स्थितिपरविचारकिया।यह
          देखतेहुएकिउते्प्रषणरिटन्यायिकआदेशकेविरुद्धनहीं है,    यहटिप्पणी की गई: (   मिराजकरका मामला,   एआईआरपृष्ठ18-19, अनुचे्छद

63-64)

       “63.            जबहमइसमामलेकेइसपहलूपरविचारकररहेहैं,            तो हमसंयोगवशइसमुदे्दपरहेल्सबरी द्वाराकी गईप्रासंगिकटिप्पणियों
         काउले्लखकरसकतेहैं।हेल्सबरी फुटनोटमें कहतेहैं, '          सिविलके्षत्राधिकारवालेनिचलेन्यायालयों केनिर्णयों केमामलेमें'-
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   '                       यहसुझावदिया गया हैकिअधिकारके्षत्रकेअभावमें उन्हें रद्दकरनेकेलिएउते्प्रषणआदेशदिया जा सकता है(   केम्पबनामबाल्ने
(1844) 1    डॉवएंडएल885,     डॉवएंडएलपृष्ठ887 पर),            क्योंकिउसआधारपरकोईतु्रटिनहीं थी।लेकिनऐसाकोईमामला

                  दर्ज नहीं हैजिसमें नागरिकअधिकारके्षत्रवाली किसी निचली अदालतकेफैसलेको उते्प्रषणआदेशकेआधारपर,    अधिकारके्षत्रकेअभाव
           में या किसीअन्यआधारपररद्दकरदिया गया हो (    हेल्सबरी लॉज़ऑफ़इंग्लैंड,  तीसरा संस्करण,  खंड11,  पृष्ठ129)'   ।अंतिमप्रस्ताव
      इनशब्दों में प्रसु्ततकिया गया है: '                 सिविलअधिकारके्षत्रवाली निचली अदालतों केफैसलों को रद्दकरनेकेलिएउते्प्रषणआदेशलागूनहीं

होता।'                       इनटिप्पणियों सेसंकेतमिलता हैकिइंग्लैंडमें पूर्ण अधिकारके्षत्रवाली सिविलअदालतों द्वारा उनकेसमक्षलाएगएमामलों में या
                   उनकेसंबंधमें पारितन्यायिकआदेशोंको उते्प्रषणआदेशजारीकरनेकेअधिकारके्षत्रकेअंतर्गतनहीं माना जाता है।

                     इसप्रस्तावमें प्रासंगिकरूपसेउले्लखकिया गया हैकिउते्प्रषणआदेश,              सिविलके्षत्राधिकारवालेअवरन्यायालयों केनिर्णयों को रद्दकरनेकेलिएनहीं है,
                            जिसकाअर्थ यहहैकिपूर्ण के्षत्राधिकारवालेसिविलन्यायालयों द्वारा उनकेसमक्षलाएगएमामलों में या उनकेसंबंधमें पारितन्यायिकआदेशउते्प्रषणआदेशजारीकरनेके

      के्षत्राधिकारकेअधीननहीं मानेजातेहैं।

44.         नरेशश्रीधरमिराजकरबनाममहाराष्ट्र राज्यएवंअन्य(सुप्रा)   मामलेमें            रेक्सबनामसेंटएडमंड्सबरी एवंइप्सविचडायोसीज़केचांसलरएक्सपार्टे व्हाइट29  मामलेमें
             दिएगएनिर्णयकेसंदर्भ में की गईएकअन्यटिप्पणीका उले्लख         राधेश्यामएवंअन्यबनामछविनाथएवंअन्य(सुप्रा)           मामलेमें भी किया गया था।इससंबंधमें की गई

  टिप्पणियाँ निम्नलिखितथीं:

“64. आर.        बनामसेंटएडमंड्सबरीऔरइप्सविचडायोसीज़केचांसलर,      पूर्व पीव्हाइटकेमामलेमें,         जो प्रश्नउठा था वहयहथा किक्या
             उते्प्रषणआदेशकिग्सबेंचकेन्यायालयसेएकचर्च संबंधीन्यायालयमें लागूहोगा;          औरन्यायालयद्वारा दिया गया उत्तरयहथा किउते्प्रषण
           आदेशचर्च संबंधीन्यायालयकेनिर्णयकेविरुद्धलागूनहीं होगा। .....”12 

45.         नरेशश्रीधर मिराजकरबनाममहाराष्ट्र राज्यएवंअन्य(सुप्रा)           मामलेमें संविधानपीठकेफैसलेपर विचारकरनेकेबाद,       राधेश्यामएवंअन्यबनामछविनाथएवं
 अन्य(सुप्रा)            मामलेमें माननीयसर्वोच्चन्यायालयकीबड़ी पीठनेनिम्नलिखितनिर्णयदिया:

“18.                      जबकिउपरोक्तनिर्णयों में इसप्रश्नपरविचार किया गया था किक्यान्यायिकआदेशमौलिकअधिकारका उलं्लघनकरसकता है, यह
                    स्पष्टरूपसेनिर्धारितकिया गया था किन्यायिकआदेशों को चुनौती अपीलया पुनरीक्षणकेमाध्यमसेया अनुचे्छद227     केतहतदी जा सकती

है,    नकिअनुचे्छद226  और32      ”केतहतरिटकेमाध्यमसे।

46.      माननीयसर्वोच्चन्यायालयद्वारा    कमरुद्दीनबनामरसूलबख्श30           मामलेमें दिएगएपूर्व निर्णयका भी हवाला दिया गया,       जिसमें यहनिष्कर्ष निकाला गया था कि
         सिविलन्यायालयकेआदेशकोभारतीयसंविधानकेअनुचे्छद226   केतहतनहीं,   बल्किअनुचे्छद227          केतहतचुनौती दी जासकती है।प्रासंगिकटिप्पणियाँ निम्नलिखित

हैं:13

“20.           इसन्यायालयनेकमरुद्दीनबनामरसूलबख्शमामलेमें दिनांक6-2-1989   केनिर्णयमें,       जिसेइलाहाबादउच्चन्यायालयकेगंगा सरन
  बनामसिविलजज,  हापुड़1991    एससीसीऑनलाइनऑल63          मामलेमें दिएगएनिर्णयमें उद्धतकिया गया है,    सिविलन्यायालयकेअंतरिम
             आदेशकेविरुद्धउते्प्रषणऔरपरमादेशरिटकेमुदे्दपरविचारकियाऔरकहा: (  कमरुद्दीनमामला,   एडबू्ल्यसी पृष्ठ309,  पैरा 4)

1229 1945-1 केबी 195
1330 (1990) 1 एडब्ल्यूसी 308 (एससी)
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      "4. ...                  यदिनिषेधाज्ञा काआदेशउसमामलेमें के्षत्राधिकाररखनेवालेकिसी सक्षमन्यायालयद्वारा पारितकिया जाता है, तो
   संविधानकेअनुचे्छद226                  केअंतर्गतउच्चन्यायालयकेलिएउते्प्रषणरिटजारी करकेउसेरद्दकरना अनुमन्यनहीं है।इसमामले

में,                       उच्चन्यायालयकेविद्वानएकलन्यायाधीशयहसमझनेमें भी विफलरहेकिइसमामलेमें परमादेशरिटजारी नहीं की जासकती।
                      किसी निजीव्यक्तिको परमादेशरिटतबतकजारी नहीं की जा सकती जबतककिउसपरसार्वजनिककर्तव्यनिभानेका वैधानिक
               दायित्वनहो।इसमामलेमें विवादपूरी तरहसेदो निजी पक्षों केबीचथा,     जो संविधानकेअनुचे्छद226    केअंतर्गतपरमादेशरिट

             का विषयनहीं हो सकता था। विद्वानएकलन्यायाधीशनेसंविधानकेअनुचे्छद226       केअंतर्गतउच्चन्यायालयको प्रदत्तरिट
                      के्षत्राधिकारकेइसमूलसिद्धांतकीअनदेखीकी।उते्प्रषणरिटया परमादेशरिटजारीकरनेकाकोईकारणयाऔचित्यनहीं था।उच्च

             न्यायालयनेजिलान्यायाधीशकेआदेशमें हस्तके्षपकरकेके्षत्राधिकारकी गंभीरतु्रटिकी।"

21.  इसप्रकार,                  इसन्यायालयद्वारास्पष्टरूपसेनिर्धारितकिया गया हैकिसिविलन्यायालयकेआदेशकोअनुचे्छद227     केतहतचुनौती दी जा
 सकती है,  अनुचे्छद226   केतहतनहीं।

47. अंतत,          सूर्य देवरायबनामरामचंद्ररायएवंअन्य(सुप्रा)                   केमामलेमें निर्धारितकानूनको इससीमा तकखारिजकरतेहुएकिसिविलकोर्ट केआदेशउते्प्रषणरिट
  केअधीनहैं,    यहनिष्कर्ष निकाला गया:

25.                        यहसत्यहैकिइसन्यायालयनेयहप्रतिपादितकिया हैकिइंग्लैंडमें विशेषाधिकारप्राप्तरिटों सेजुड़ी तकनीकी बातों का हमारी संवैधानिक
                         व्यवस्था में कोईस्थाननहीं है।भारतमें किग्सकोर्ट औरकिग्सकोर्ट केपर्यवेक्षणकेअधीनसीमितअधिकारके्षत्रवालेअन्यसभीन्यायालयों की कोई
                       समानांतरव्यवस्था नहीं है।न्यायालयसंविधानयाकानूनों केअधीनस्थापितकिएजातेहैं।उच्चन्यायालयकेअधिकारके्षत्रमें आनेवालेसभीन्यायालय
 अनुचे्छद227                     केअंतर्गतउसकेअधीनस्थऔरउसकेनियंत्रणएवंपर्यवेक्षणकेअधीनहोतेहैं। रिटअधिकार के्षत्रसंवैधानिकरूपसेसभी उच्च
                         न्यायालयों को प्रदानकिया गया है। इंग्लैंडमें अपनाएगएरिटअधिकारके्षत्रकेव्यापकसिद्धांतभारतपरभी लागूहोतेहैं औरन्यायिकन्यायालयों के

  अलावा अन्यन्यायाधिकरणों,                   प्राधिकारियों या न्यायालयों केस्पष्टरूपसेतु्रटिपूर्ण या अधिकारके्षत्रविहीनआदेशों केविरुद्धउते्प्रषणरिटलागूहोती है।
                      भारतमें उच्चन्यायालयों द्वारा अधीनस्थन्यायालयों को रिटजारी करनेका कोईपूर्व उदाहरणनहीं है।अधीनस्थन्यायालयों केन्यायिकआदेशों के

       क्रियान्वयनमें उनकेकार्य पर नियंत्रणअनुचे्छद227              केअंतर्गतअपीलीयया पुनरीक्षणशक्तियों या अधीक्षणशक्तियों द्वारा किया जाता है। सिविल
   न्यायालयकेआदेशन्यायिक/      सिविलन्यायालयों केअलावा अन्यप्राधिकारियों,            न्यायाधिकरणों या न्यायालयों केआदेशों सेभिन्नआधारपरखडे़होतेहैं।

         जबकिअपीलीयया पुनरीक्षणके्षत्राधिकारक़ानूनों द्वारा विनियमितहोता है,  अनुचे्छद227        केतहतअधीक्षणकीशक्तिसंवैधानिकहै। "  निम्नन्यायालय"
       शब्दन्यायिकन्यायालयों केलिएसंदर्भितनहीं है,      जैसा किऊपरउद्धतअनुचे्छद26  और27          में संदर्भितआदेशमें सहीरूपसेकहा गया है।

26. ………………

27.  इसप्रकार,           हमारा विचारहैकिसिविलन्यायालयों केन्यायिकआदेशअनुचे्छद226          केअंतर्गतउते्प्रषणरिटकेअधीननहीं हैं।हमसंदर्भित
                          पीठकेइसविचार सेभी सहमतहैं किपरमादेशरिटकिसी ऐसेनिजी व्यक्तिकेविरुद्धनहीं हैजो कोईसार्वजनिककर्तव्यनहीं निभा रहा है।

 अनुचे्छद227    का के्षत्राधिकारअनुचे्छद226   सेभिन्नहै।

28. ………………..

29. तदनुसार,         हमसंदर्भितप्रश्नकाउत्तरइसप्रकारदेतेहैं:

29.1.         सिविलन्यायालयकेन्यायिकआदेशसंविधानकेअनुचे्छद226        केअंतर्गतरिटके्षत्राधिकारकेअधीननहीं हैं।

29.2.  अनुचे्छद227     केअंतर्गतके्षत्राधिकारअनुचे्छद226       केअंतर्गतके्षत्राधिकारसेभिन्नहै।
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29.3.            सूर्य देवरायमामलेमें विपरीतदृष्टिकोणकोखारिजकियाजाता है।

48.   इसप्रकार,    विधिकेन्यायिकविकास,      जिसका हमनेऊपरसर्वेक्षणकिया है,              इसकानूनी स्थितिको स्थापितकरता हैकिजहाँ याचिकाएँभारतकेसंविधानके
 अनुचे्छद226  और227                          दोनों केअंतर्गतदायरकीजाती हैं औरमामलेकेतथ्यउते्प्रषणरिटजारीकरनेकी माँगकरतेहुएयाचिका दायरकरनेको उचितठहरातेहैं ,

 वहाँ अर्ध-             न्यायिकप्राधिकारियोंऔरन्यायाधिकरणों द्वारा पारितआदेशभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226          केअंतर्गतउच्चन्यायालयकेउते्प्रषणके्षत्राधिकारकेअधीनहैं,
               इसस्पष्टीकरणकेसाथकिदीवानीन्यायालयों केन्यायिकआदेशभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226         केअंतर्गतरिटके्षत्राधिकारकेअधीननहीं हैं।इसलिए,  जहाँआदेश

                दीवानी न्यायालयों द्वारा पारितकिएजातेहैं औरअपीलया पुनरीक्षणका कोईउपायमौजूदनहीं है,        वहाँ भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद227   केअंतर्गतपर्यवेक्षी
     के्षत्राधिकारलागूकियाजा सकता है।

49.    विचाराधीनमामलों में,                   आदेशराजस्वन्यायालयोंऔरराजस्वअपीलीयप्राधिकरणतथा राजस्वमंडलद्वारा अपनीअपीलीयऔरपुनरीक्षणअधिकारिताका प्रयोगकरते
                     हुएपारितकिएगएथे।राजस्वमंडलद्वारा पारितआदेशोंको सिविलन्यायालयद्वारा पारितआदेशकहा जासकता हैया नहीं,         यहअंतिममुद्दा हैजिसपरहमें निर्णयलेना
                  है।यदिराजस्वमंडलएकसिविलन्यायालयनहीं हैजैसा किऊपरसंदर्भितअनेकनिर्णयों में माना गया है,           तो उसस्थितिमें जहाँ याचिका भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद

226  और227                केतहतदायरकी जाती हैऔरमामलेकेतथ्यभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226           केतहतभी याचिका दायरकरनेको उचितठहरातेहैं और
         न्यायालयकेउते्प्रषणअधिकारिता का भीआह्वानकिया जाता है,   निश्चितरूपसे,       राजस्थानउच्चन्यायालयनियमों केनियम134    केतहतप्रदत्तअंतर-  न्यायालयअपील
   पोषणीयहोगी। दूसरीओर,                     यदियहमाना जाता हैकिविभिन्नकार्यवाहियों में पारितआदेशों या अपीलीयके्षत्राधिकारकेप्रयोगमें राजस्ववादों से    उत्पन्नसमीक्षा में पारित
         आदेशों सेउत्पन्नपुनरीक्षणया समीक्षा का निर्णयकरतेसमय,          राजस्वबोर्ड सिविलन्यायालयकेरूपमें कार्य करता है,        तो इसकाआदेशभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद

227          केतहतके्षत्राधिकार केअधीनहोगा औरउसमामलेमें,          याचिका अनिवार्य रूपसेभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद227     केतहतएकयाचिका होगी, जिसके
 खिलाफअंतर-      न्यायालयमें सुनवाईयोग्यनहीं होगी।

50.          सामान्यन्यायिकप्रणाली केएकभागकेरूपमें,  सिविलन्यायालय,               निजी नागरिकअधिकारों सेसंबंधितविवादों केनिपटारेकेलिएगठितऔरस्थापितन्यायालयहैं।
                          सिविलन्यायालयोंकोव्यक्तियों केबीचनिजीअधिकारोंऔरदायित्वोंका निर्णयकरनेकाअधिकारके्षत्रसौंपा गया है।सिविलन्यायालयपूर्ण अधिकारके्षत्रवालेन्यायालयहैं ,

                          जो राज्यकेकानूनों केतहतस्थापितहोतेहैं औरसंबंधितक़ानूनों औरसीपीसी में निहितप्रावधानों द्वारा शासितहोतेहैं। राजस्थानराज्यमें सिविलन्यायालयराजस्थान
  सिविलन्यायालयअध्यादेश, 1950 (   जिसेआगे'1950  काअध्यादेश'  कहाजाएगा)      केतहतस्थापितकिएगएहैं,     जो सिविलन्यायालयों केगठन,   उनकेअधिकारके्षत्र

             औरअन्यअनुपूरकप्रावधानों का प्रावधानकरता है। सिविलन्यायालयों की पदानुक्रमिकसंरचना 1950     केअध्यादेशकी धारा 6    केतहतजिलान्यायालय,  विशेषसिविल
   न्यायालयऔरसिविलन्यायाधीश/    अतिरिक्तसिविलन्यायाधीश(  वरिष्ठशे्रणी)     केन्यायालयऔरसिविलन्यायाधीश/    अतिरिक्तसिविलन्यायाधीश(  कनिष्ठशे्रणी)   केन्यायालयके

      रूपमें प्रदानकी गईहै।1950                  केअध्यादेशकेतहतबनाएगएके्षत्राधिकारकी स्थानीयसीमाएंराज्यसरकारकेपासहैं जैसा कि1950     केअध्यादेशकी धारा 7
               में प्रावधानकिया गया है।जबकिजिलान्यायाधीशकी नियुक्तिभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद233      केप्रावधानों द्वारा शासितहोती है,    अतिरिक्तसिविलन्यायाधीश(वरिष्ठ
शे्रणी)     औरअतिरिक्तसिविलन्यायाधीश(  कनिष्ठशे्रणी)            की नियुक्तिकेसंबंधमें प्रावधानभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद234        केतहतप्रदानकिएगएहैं।सिविलन्यायालयों
   केके्षत्राधिकारको 1950     केअध्यादेशकेअध्यायIII,  धारा 18   सेधारा 24                में प्रदानकिया गया है। किसी भी राज्यमें जिलान्यायाधीशों केरूपमें व्यक्तियों की

                           नियुक्तिऔरराज्यकीन्यायिकसेवाओंमें जिलान्यायाधीशों केअलावा अन्यव्यक्तियोंकी नियुक्तिउसराज्यकेसंबंधमें के्षत्राधिकारका प्रयोगकरनेवालेउच्चन्यायालयके
                            परामर्श सेउसराज्यकेराज्यपालद्वाराकीजाती है।राज्यपालद्वारा तैयारकिएगएभर्ती नियमजिलान्यायाधीशऔरजिलान्यायाधीशकेअलावाअन्यन्यायाधीशों केरूपमें

          किसी व्यक्तिकी भर्तीऔरनियुक्तिको विनियमितकरतेहैं। 1950               केअध्यादेशकेतहतजिलान्यायालयों केरूपमें गठितन्यायालयऔरउनकेअधीनस्थन्यायालय,
     भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद235     केतहतप्रावधानकेअनुसार,       उच्चन्यायालयकेनियंत्रणकेअधीनहैं।
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              सिविलन्यायालयों में न्यायिकअधिकारी कार्यरतहोतेहैं,        जिनकीभर्ती भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद233  और234       में निहितप्रावधानों केअनुसारकी जाती
है,                      जिन्हें उच्चन्यायालयकेपरामर्श सेसंबंधितराज्यकेराज्यपालद्वारा तैयारकिएगएप्रासंगिकभर्ती नियमों केसाथपढ़ा जाता है।

51.          जिलान्यायाधीशकान्यायालयऔरउसकेअधीनस्थअन्यन्यायालय,     भारतीयसंविधानकेअनुचे्छद236        में उल्लिखितविभिन्नपदानुक्रमिकनामकरणकेअंतर्गतराज्य
                   केसिविलन्यायालयोंका गठनकरतेहैं।सिविलन्यायालयों में ऊपरनिर्धारिततरीकेसेनियुक्तन्यायिकअधिकारीकार्यरतहोतेहैं।

52.         जैसा किपहलेही कहा जा चुका है,             यहसर्वमान्यहैकिसिविलन्यायालयया सिविलके्षत्राधिकारवालेन्यायालयसी.पी.सी.   की धारा 9    केतहतप्रदत्तपूर्ण
    के्षत्राधिकारका प्रयोगकरतेहैं,    जो इसप्रकारहै:

“9.         न्यायालयों द्वारा सभी सिविलवादों परविचारणकिया जाएगा,          जबतककिउनपररोकनलगाईगईहो।—   न्यायालयों को (  इसमें निहित
    उपबंधों केअधीनरहतेहुए)           सिविलप्रकृतिकेसभी वादों परविचारणकरनेका अधिकारहोगा,         सिवायउनवादों केजिनका संज्ञानस्पष्टतः या निहित

   रूपसेवर्जितहै।

[  स्पष्टीकरणI]—            ऐसा वादजिसमें संपत्तिया किसी पदकेअधिकारपरविवादहो,     सिविलप्रकृतिका वादहै,       भलेही ऐसा अधिकार पूरी तरहसे
           धार्मिकअनुष्ठानों यासमारोहों सेसंबंधितप्रश्नों केनिर्णयपरनिर्भरहो।

[  स्पष्टीकरणII]—      इसधारा केप्रयोजनों केलिए,      यहमहत्वहीनहैकिस्पष्टीकरणI              में निर्दिष्टपदकेलिएकोईशुल्कदेयहैया नहीं या ऐसा पद
        किसी विशिष्टस्थानकेलिएदेयहैया नहीं।]”

53.   इसप्रकार,              सिविलन्यायालयों को सिविलप्रकृतिकेसभी वादों पर विचारणकरनेका अधिकारहै,           सिवायउनवादों केजिनका संज्ञानस्पष्टतः या निहितरूपसे
   वर्जितहै।इसप्रकार,         जहाँ अधिकारितास्पष्टतः या निहितरूपसेवर्जितहै,   वहाँ को छोड़कर,            सिविलन्यायालयसिविलप्रकृतिकेसभी विवादों परविचारणकरनेकेलिए

     पूर्ण अधिकारिताका प्रयोगकरतेहैं।

54.            राजस्थानराज्यमें राजस्वमंडलकी स्थापना राजस्थानराजस्वमंडलअध्यादेश, 1949 (   जिसेआगे'    राजस्थानराजस्वमंडलअध्यादेश'  कहाजाएगा)   केअंतर्गतकी
        गईथी।राजस्थानराजस्वमंडलअध्यादेशकी धारा 3           में राजस्थानकेलिएराजस्वमंडलकी स्थापना का प्रावधानथा,   जबकिधारा 4      में निहितप्रावधानों में राजस्वमंडल
         की संरचना का प्रावधानथा।उपरोक्तअध्यादेशकी धारा 5         में बैंकऔरपूर्वाधिकारका प्रावधानथा।धारा 6           में सदस्यों केकार्यकालकी बातकी गईहै।धारा 7 में
       बैठककेस्थानका प्रावधानहै।धारा 8          में राजस्वमंडलकी मुहरका प्रावधानहै।धारा 9           में सम्मनआदिकी मुहरलगानेका प्रावधानहै।धारा 11   में राजस्वमंडल

                           कीशक्तियों का उले्लखहै।यहघोषणा करती हैकिसंपूर्ण राजस्थानया उसकेकिसी भागमें तत्समयप्रवृत्तकिसी विशेषकानूनकेप्रावधानों केअधीनरहतेहुए, राजस्व
   मंडलराजस्थानमें अपील,               पुनरीक्षणऔरसंदर्भ का सर्वोच्चराजस्वन्यायालयहोगा।राजस्थानराजस्वबोर्ड अध्यादेशकी धारा 12      केअंतर्गतअन्यसभी राजस्वन्यायालयों
            औरअधिकारियों परसामान्यअधीक्षणऔरनियंत्रणकीशक्तिप्रदानकी गईहै,               जो घोषितकरती हैकिऐसेसभीन्यायालयऔरअधिकारी राजस्वबोर्ड केअधीनस्थहोंगे।
 धारा 13           राजस्वबोर्ड केअधिकारके्षत्रका प्रावधानकरती है।धारा 14             किसीन्यायपीठको संदर्भितकरनेकीशक्तिप्रदानकरती हैऔरधारा 15    विधिकेप्रश्नों को
              उच्चन्यायालयको संदर्भितकरनेकी शक्तिसेसंबंधितहै।राजस्वबोर्ड को धारा 18              केअंतर्गतनियमबनानेकी शक्तिभी प्रदानकी गईहै।राजस्थानराजस्वन्यायालय

(पदनाम) अध्यादेश, 1949                    में कुछराजस्वन्यायालयों केपदनाममें परिवर्तनकरनेकेप्रावधानहैं।यहउले्लखकरना भी प्रासंगिकहैकि1955   केअधिनियमके
  अधिनियमनसेपूर्व,                    राजस्थानमें राजस्वन्यायालयों औरअधिकारियों केअधिकार के्षत्रऔरप्रक्रिया को विनियमितकरनेकेलिएराजस्थानराजस्वन्यायालय(  प्रक्रियाऔर

 अधिकारके्षत्र) अधिनियम, 1951    अधिनियमितकिया गया था,  जिसे1955           केअधिनियमद्वारा निरस्तकरदिया गया हैऔरइसे1955    केअधिनियमकी धारा
3, उप-  धारा (1)   केसंदर्भ में,       अधिनियमनकी सूचीशीर्षककेअंतर्गत1955           केअधिनियमसेसंलग्नप्रथमअनुसूची में शामिलकियागया है।
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55.                   राजस्वन्यायालयों केगठनका प्रावधानसंबंधितराज्यों द्वारा बनाएगएराजस्वकानूनों केतहतकिया गया है,         विशेषरूपसेराजस्थानराज्यमें दो प्रमुखराजस्व
कानूनों,    अर्थात्राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम, 1955     औरराजस्थानभूमिराजस्वअधिनियम, 1956   केतहत।1955     केअधिनियमकी धारा 5  की उप-धारा
(35)       राजस्वन्यायालयको निम्नानुसारपरिभाषितकरती है:

“5. परिभाषाएँ.-   इसअधिनियममें,         जबतककिसंदर्भ सेअन्यथाअपेक्षितनहो-

“(35) “  राजस्वन्यायालय”          सेऐसान्यायालययाअधिकारी अभिपे्रतहोगा जिसेकृषिकाश्तकारों,          लाभोंऔरभूमिया भूमिमें किसीअधिकारया हित
               सेसंबंधितअन्यमामलों सेसंबंधितवादों या अन्यकार्यवाहियों को ग्रहणकरनेका अधिकारहो,         जिसमें ऐसेन्यायालयया अधिकारी सेन्यायिकरूपसे
      कार्य करनेकी अपेक्षा की जाती है;      इसमें बोर्ड औरउसका प्रते्यकसदस्य,   राजस्वअपीलप्राधिकारी, कलेक्टर,  उपखंडअधिकारी,  सहायककलेक्टर,

           तहसीलदारया ऐसाकार्य करतेसमयकोईअन्यराजस्वअधिकारीशामिलहोगा:”

56.          राजस्वन्यायालयकी परिभाषा में न्यायालयकेसाथ-     साथअधिकारी भी शामिलहैं,            जो इसमें उपबंधितकुछराजस्वमामलों सेसंबंधितमुकदमों या अन्यकार्यवाहियों
           परविचारकरनेकेलिएअधिकारिता का प्रयोगकरतेहैं।इसकेअतिरिक्त,                 परिभाषा खंडस्पष्टरूपसेदर्शाता हैकिऐसेन्यायालयया अधिकारी कोन्यायिकरूपसेकार्य
          करनाआवश्यकहैऔरइसमें बोर्ड औरबोर्ड का प्रते्यकसदस्य,                राजस्वअपीलप्राधिकारीऔरअन्यप्रकारकेराजस्वअधिकारी शामिलहैं जो परिभाषा खंडमें उल्लिखित
                      विभिन्नविषयों सेसंबंधितकार्यवाहियों केसंबंधमें न्यायिकरूपसेकार्य करतेहैं। चँूकिराजस्वबोर्ड की स्थापना राजस्थानराजस्वबोर्ड अध्यादेश, 1949  द्वारा शासित

 होती है,  इसलिए1955               केअधिनियममें राजस्वन्यायालयों की स्थापना केलिएकोईविशिष्टप्रावधाननहीं है।हालाँकि, 1955     केअधिनियमकेअध्यायXV में
             निहितप्रावधानराजस्वन्यायालयों की प्रक्रियाऔरअधिकारिता को शासितकरतेहैं।जबकि1955     केअधिनियमकी धारा 206      लंबितमामलों केलिएप्रावधानकरती

है,  धारा 207         स्पष्टरूपसेप्रावधानकरती हैकिअनुसूची III                में निर्दिष्टप्रकृतिकेसभी मुकदमोंऔरआवेदनों की सुनवाईऔरनिर्धारणराजस्वन्यायालयद्वारा किया
                           जाएगाऔरयहसिविलन्यायालयों सहितअन्यसभीन्यायालयों केके्षत्राधिकारको भीस्पष्टरूपसेयहप्रावधानकरकेरोकती हैकिराजस्वन्यायालयकेअलावा कोईअन्य
                              न्यायालयऐसेकिसी वादयाआवेदनका याकार्रवाईकेकारणकेआधारपरकिसी ऐसेवादयाआवेदनका संज्ञाननहीं लेगा जिसकेसंबंधमें ऐसेकिसी वादयाआवेदन

          केमाध्यमसेकोईराहतप्राप्तकीजा सकती है।1955     केअधिनियमकी धारा 208             सिविलप्रक्रिया संहिताकी प्रयोज्यता केलिएउससीमा तकप्रावधानकरती है,
 जो 1955            केअधिनियममें निहितकिसीभी बातकेअनुरूपनहीं है।1955     केअधिनियमकीधारा 208   इसप्रकारहै:

“208.     सिविलप्रक्रिया संहिताकाअनुप्रयोग—   सिविलप्रक्रिया संहिता, 1908 (   केन्द्रीयअधिनियम5, 1908)  केउपबंध, सिवाय:

(क)        इसअधिनियमकी किसी बातसेअसंगतउपबंध,      जहाँ तकअसंगतिका विस्तारहै।

(ख)              इसअधिनियमकेदायरेसेबाहरकेवलविशेषवादों याकार्यवाहियों परलागूउपबंध, और

(ग)     चौथी अनुसूची की सूची 1   में निहितउपबंध,     चौथी अनुसूची की सूची 2       में निहितसंशोधनों केअधीनरहतेहुए,     इसअधिनियमकेअधीनसभी
     वादोंऔरकार्यवाहियों परलागूहोंगे।”

57. 1955     केअधिनियमकीधारा 218          राजस्वन्यायालयोंको अंतर्निहितशक्तियोंका प्रावधानकरती है।1955     केअधिनियमकीधारा 221    में प्रावधानहैकि
                       सभी राजस्वन्यायालयों परसामान्यअधीक्षणऔरनियंत्रणराजस्वबोर्ड में निहितहोगाऔरऐसेसभीन्यायालयराजस्वबोर्ड केअधीनस्थहोंगे।ऐसेअधीक्षण,  नियंत्रणऔर

  अधीनता केअधीन, 1955     केअधिनियमकी धारा 222  से228              केप्रावधानों केतहतअपीलीयन्यायालयों का पदानुक्रमप्रदानकिया गया है।इसकेअतिरिक्त,
1955     केअधिनियमकी धारा 229  और230            केतहतसमीक्षाऔरपुनरीक्षणकीशक्तियाँ भी प्रदानकी गईहैं,  जो 1955     केअधिनियमकी धारा 230-ए
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       केतहतप्रदत्तप्रतिबंधों केअधीनहैं। 1955     केअधिनियमकी धारा 231           उच्चन्यायालयको मामलों को मंगानेकी शक्तिप्रदानकरती है,  जबकि1955 के
   अधिनियमकीधारा 232         कलेक्टरको संदर्भ देनेकीशक्तिप्रदानकरती है।

58. 1955     केअधिनियमकेअध्यायVIII             में घोषणात्मकवादों केसंबंधमें प्रावधानहैं औरघोषणात्मकवादकी विषय-  वसु्त1955     केअधिनियमकी धारा 88
  सेधारा 92    एमें निहितहै।

59. 1955    केअधिनियमऔर1956      केअधिनियमकी योजना केतहत,               जबकिराजस्वमुकदमों में कुछप्रकृतिकेविवादोंऔरकुछअधिकारों केदावों का राजस्व
      न्यायालयों द्वारान्यायनिर्णयनकिया जानाआवश्यकहै,                 राजस्वकानूनों में प्रदत्तअन्यमामलों सेसंबंधितशक्तियों का प्रयोगराजस्वअधिकारियों द्वारा किया जाता है, उदाहरण

 केलिए,        दाखिलखारिजकीकार्यवाही।उनमामलों में भी,              दोनोंअधिनियमोंकी योजना राजस्वबोर्ड तकअपीलऔरपुनरीक्षणकाप्रावधानकरती है।

60.  राजस्वबोर्ड,        राज्यकासर्वोच्चराजस्वन्यायालयहोनेकेनाते,                राजस्वमुकदमों में पारितराजस्वन्यायालयों केआदेशों सेउत्पन्नमामलों में द्वितीयअपीलीयप्राधिकारी के
                          रूपमें कार्य करता है। यहराजस्वन्यायालयों द्वारा राजस्वमुकदमों केरूपमें निर्धारितकिएजानेयोग्यविवादों केअलावा अन्यविवादों सेउत्पन्नमामलों में,  जैसा भी
 मामला हो,           संदर्भ न्यायालयया पुनरीक्षणन्यायालयकेरूपमें कार्य करता है।

61.            राजस्वन्यायालयोंको वास्तवमें कोईपूर्ण अधिकारके्षत्रप्राप्तनहीं है,  बल्किभूमि,  कृषिसंपत्ति, भू-  राजस्वसंग्रहण,      काश्तकारीअधिकारऔरकाश्तकारीअधिकारतथा
                        उनसेउत्पन्नहोनेवालेअन्यविवादों सेसंबंधितकुछमामलों को निपटानेकेलिएराजस्वन्यायालयों केरूपमें गठितकिया जाता है।इसप्रकार,   राजस्वन्यायालयराजस्व
          कानूनों केअंतर्गतप्रदत्तमामलों परविचारकरतेहैं औरइसलिए,                 सभी राजस्वन्यायालयोंऔरराजस्वप्राधिकारियों का यहदायित्वहैकिवेराजस्वकानूनों केअंतर्गतप्रदत्त
               विवादों या मामलों केनिर्धारणकेमामलेमें न्यायिककार्य करनेवालेविशेषन्यायालयों या अर्ध-            न्यायिकया न्यायिककार्यों का प्रयोगकरनेवालेन्यायाधिकरणों केरूपमें
     न्यायिकरूपसेकार्य करें।इसलिए,         राजस्वन्यायालयपूर्ण अधिकारके्षत्रवालेन्यायालयनहीं हैं,          बल्किविषयगतमामलों सेनिपटनेकेलिएविशेषन्यायालयहैं।

62.        जैसा किऊपरउले्लखकिया गया है, 1955     केअधिनियमकी धारा 207             उनमामलों केसंबंधमें सिविलन्यायालयों सहितअन्यसभीन्यायालयों केअधिकार
              के्षत्रपररोकलगाती हैजिनमें राजस्वन्यायालयों द्वारा संज्ञानलिया जा सकता है। 1955     केअधिनियमकी धारा 239         में निहितप्रावधानस्पष्टरूपसेप्रदानकरतेहैं
                 किजबकिसी राजस्वमुकदमेमें किसी मालिकाना अधिकारकेसंबंधमें कोईविवादविचारार्थ उत्पन्नहोता है,         तो राजस्वन्यायालयमालिकाना अधिकारों सेसंबंधितमुदे्दको
                            तैयारकरनेऔरसिविलन्यायालयकेन्यायनिर्णयनकेलिएसंदर्भितकरनेकेलिएबाध्यहैऔरफिरसिविलन्यायालयको उसमुदे्दपरनिर्णयदेनेऔरराजस्वन्यायालयको
      निष्कर्ष वापसकरनेका अधिकार के्षत्रहै,                जिसकेआधारपरराजस्वन्यायालयमुकदमेका फैसला करनेकेलिएआगेबढ़सकता है। 1955    केअधिनियमकी धारा

242                         केतहतयहभी प्रावधानकिया गया हैकिजहां किसी सिविलमुकदमेकी सुनवाईकेदौरानकिरायेदारी केअधिकारकाकोईप्रश्नउठता है,   सिविलन्यायालयउस
                     मुदे्दको राजस्वन्यायालयकेनिर्धारणकेलिएसंदर्भितकरेगाऔरउसमामलेपरराजस्वन्यायालयद्वारा निष्कर्ष वापसकरनेकेबाद,     सिविलन्यायालयमुकदमेका फैसला
    करनेकेलिएआगेबढे़गा।

                         उपर्युक्तप्रावधानसिविलन्यायालयोंऔरराजस्वन्यायालयों केअधिकारके्षत्रमें स्पष्टरूपसेअंतरऔरविभाजनकरता है।हालाँकि,      स्पष्टअंतरयहहैकिराजस्व
          न्यायालयकेवलउन्हीं मामलों परनिर्णयदेतेहैं जो विशेषकानून,         अर्थात्राजस्वकानूनों केअंतर्गतप्रदानकिएजातेहैं,        जबकिसिविलन्यायालयपूर्ण अधिकारके्षत्रका प्रयोग

 करतेहैं,                             जबतककिकिसी विशेषमामलेया विवादकेसंबंधमें उनकेअधिकारके्षत्रपरस्पष्टरूपसेयाकानूनकेआवश्यकनिहितार्थ द्वारा प्रतिबन्धनलगाया गया हो।

63.       सिविलप्रक्रिया संहिताकी धारा 5      राजस्वन्यायालयों परसिविलप्रक्रिया संहिता, 1908       केलागूहोनेका प्रावधानकरती है,    जो इसप्रकारहै:
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“5.       राजस्वन्यायालयों परसंहिता का लागूहोना।-(1)               जहां कोईराजस्वन्यायालयप्रक्रिया केउनमामलों में इससंहिता केप्रावधानों द्वारा शासित
 होतेहैं,          जिनपरउनपरलागूकोईविशेषअधिनियममौनहै,   राज्यसरकार [***]          आधिकारिकराजपत्रमें अधिसूचना द्वारा घोषितकरसकती हैकि
                 उनप्रावधानों केकोईभी भागजो इससंहिता द्वारास्पष्टरूपसेलागूनहीं किएजातेहैं,      उनन्यायालयों परलागूनहीं होंगे,     या केवलउनपरऐसे

        संशोधनों केसाथलागूहोंगेजो राज्यसरकार [***]    निर्धारितकरसकती है।

(2)  उपधारा (1)  में "  राजस्वन्यायालय"     सेऐसा न्यायालयअभिपे्रतहै,         जिसेकृषिप्रयोजनों केलिएप्रयुक्तभूमिकेकिराए,    राजस्वया लाभसे
                 संबंधितवादों या अन्यकार्यवाहियों को ग्रहणकरनेकेलिएकिसी स्थानीयविधिकेअधीनअधिकारिता प्राप्तहै,     किनु्तइसमें ऐसा सिविलन्यायालय
  सम्मिलितनहीं है,                      जिसेइससंहिता केअधीनऐसेवादों या कार्यवाहियों को सिविलप्रकृतिकेवादों या कार्यवाहियों केरूपमें विचारणकरनेका
   आरंभिकअधिकारिता प्राप्तहै।"

64.               उपर्युक्तप्रावधानसेयहस्पष्टहैकिसीपीसी केप्रावधानों की प्रयोज्यता उपरोक्तउप-  धारा (1)         में निहितप्रावधानों द्वारा शासितहोती है।इसकेअलावा, राजस्व
                            न्यायालयको किसी स्थानीयकानूनकेतहतभूमिराजस्वया कृषिउदे्दश्यों केलिएउपयोगकी जानेवाली भूमिकीआयसेसंबंधितवादया अन्यकार्यवाहियों पर विचार

               करनेकेलिएअधिकारके्षत्ररखनेवालेन्यायालयकेरूपमें भी परिभाषितकिया गया है,              लेकिनइसमें सीपीसी केतहतऐसेवादों याकार्यवाहियों को सिविलप्रकृतिकेवाद
                याकार्यवाही केरूपमें सुननेका मूलअधिकारके्षत्ररखनेवाला सिविलन्यायालयशामिलनहीं है।

65.  इसलिए,                  न्यायिकप्रणालीको सिविलन्यायालयोंऔरराजस्वन्यायालयों केबीचअंतरकरकेवर्गीकृतकियाजाता है।वास्तवमें,       न्यायिकप्रणाली इसतरहसेसंरचितहै
         किविभिन्नन्यायालयोंको विभिन्नप्रकारकेमामलों परअलग-             अलगअधिकारके्षत्रप्रदानकरता हैऔरन्यायालयों केऐसेवर्गीकरणकेअलावा,     विभिन्नकानूनों केतहतगठित

         सिविलन्यायालयऔरराजस्वन्यायालयअपनेअधिकारके्षत्रकाअलग-    अलगप्रयोगकरतेहैं, अपने-       अपनेअधिनियमोंऔरसीपीसी केतहतअपील,    पुनरीक्षणऔरसमीक्षा से
          संबंधितअपनी प्रक्रियाओंऔरप्रावधानों को नियंत्रितऔरविनियमितकरतेहैं।

66.                           राजस्वन्यायालयोंऔरसिविलन्यायालयों केबीचएकप्रमुखअंतरयहहैकिजहाँ सिविलन्यायालयसामान्यन्यायप्रदानकरनेकी प्रणाली का हिस्सा होतेहैं , वहीं
                          राजस्वन्यायालयकेवलराजस्वकानूनों सेसंबंधितविशेषमामलों परही विचारकरतेहैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशिष्टता यहहैकिसिविलन्यायालयन्यायिकन्यायालयहोतेहैं जहाँ
             न्यायिकशक्तियों का प्रयोगकिया जाता हैऔरजिनमें न्यायिकअधिकारी कार्यरतहोतेहैं,        जिनकी नियुक्तिभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद233  और234  में निहित
                       प्रावधानों औरउच्चन्यायालयकेपरामर्श सेराज्यपालद्वारा बनाएगएनियमों केअनुसारकी जाती है। राजस्वन्यायालयों में संविधानकेअनुचे्छद233  और234 के

    तहतनियुक्तन्यायिकअधिकारी नहीं,                   बल्किराज्यकार्यकारी औरप्रशासनिकसेवाओंसेसंबंधितराजस्वअधिकारी कार्यरतहोतेहैं।जहाँ सभी जिला न्यायालयऔरउनके
       अधीनस्थन्यायालयभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद235         केतहतउच्चन्यायालयकेनियंत्रणकेअधीनहैं,          वहीं सभी राजस्वन्यायालयराजस्वबोर्ड केपर्यवेक्षी के्षत्राधिकारके

 अधीनहैं।

             यहअलगबातहैकिसभीन्यायालययान्यायाधिकरण,         जिनमें अनिवार्यतः राजस्वन्यायालयऔरराजस्वबोर्ड शामिलहैं,      भारतकेसंविधानकेअनुचे्छद227  केतहत
        प्रदत्तउच्चन्यायालयकेपर्यवेक्षी के्षत्राधिकारकेअधीनहैं।

67.                     हमारेसमक्षयहतर्क प्रसु्ततकिया गया हैकिचँूकिराजस्वन्यायालयऔरराजस्वबोर्ड सर्वोच्चराजस्वअपीलीयन्यायालयहैं,      इसलिएवेदीवानीन्यायालयहैं।केवल
                    इसलिएकिवेन्यायिककार्य करतेहैं यान्यायालयकेरूपमें गठितहैं औरराजस्ववादों का निर्णयकरतेहैं,           यहतर्क ऊपरदिएगएविसृ्ततविचारकेआलोकमें स्वीकार्य

       नहीं है।अबहमइससंबंधमें प्रतिवादी-                 आपत्तिकर्ता कीओरसेउपस्थितविद्वानवरिष्ठअधिवक्ता द्वारा बारमें उद्धतकुछनिर्णयों परविचारकरेंगे।

68.  प्रतिवादी-       आपत्तिकर्ता केविद्वानवरिष्ठअधिवक्ता ने       इथियोपियनएयरलाइंसबनामगणेशनारायणसाबू(सुप्रा)          मामलेमें दिएगएनिर्णयका हवाला दिया है।राष्ट्रीय
   उपभोक्ता विवादनिवारणआयोग,            नईदिल्ली केनिर्णयऔरआदेशकेविरुद्धअपीलकेमामलेमें,            इसप्रश्नपरपरस्परविरोधी निर्णयों केमदे्दनजरकिक्याउपभोक्ताफोरम
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    केसमक्षकार्यवाही वादहै,           वृहदपीठको संदर्भितकिया गया था।आयोगकेअधिकारके्षत्र,         शक्तियोंऔरप्रक्रियाओंकेसंबंधमें उपभोक्ता संरक्षणअधिनियम, 1986 में
                निहितप्रावधानोंऔरसाथही सीपीसी में निहितप्रावधानों काव्यापकरूपसेउले्लखकरनेकेबाद, "वाद"    शब्दको वायुयानअधिनियम, 1972   औरउपभोक्ता संरक्षण

अधिनियम, 1986       केतहतपरिभाषितनहीं किया गया है,     यहमाना गया कि"वाद"              शब्दको इसकेसामान्यशब्दकोशअर्थ में समझा जाना चाहिएऔरइसअर्थ में, यह
                               एकसामान्यशब्दहैजो किसी पक्षद्वाराकानूनकेतहतअपनेअधिकारकी प्राप्तिकेलिएशुरूकीगईसभीकार्यवाहियोंकोअपनेदायरेमें लेता है।इससंबंधमें माननीय
         सर्वोच्चन्यायालयद्वाराकी गईप्रासंगिकटिप्पणियाँ इसप्रकारहैं:

“59.    वायुयानद्वारा परिवहनअधिनियम, 1972  में "वाद"                शब्दकोपरिभाषितनहीं किया गया हैऔरनही उक्तअधिनियममें यहप्रावधानहै
 कि"वाद"            शब्दका वही अर्थ होगा जो सिविलप्रक्रिया संहिता में है।इसलिए, "वाद"          शब्दको उसकेसामान्यशब्दकोशीयअर्थ में ही समझना होगा।
  इसअर्थ में, "वाद"     शब्दएकसामान्यशब्दहै,                  जो किसी पक्षद्वारा विधिद्वारा प्रदत्तअधिकारकी प्राप्तिकेलिएशुरूकी गईसभी कार्यवाहियों को
       अपनेदायरेमें लेता है।इसदृष्टिकोणसे,  हमें "वाद"       शब्दकेशब्दकोशीयअर्थ को देखना होगा।”

        शब्द"सूट"        काशब्दकोशअर्थ भी नीचेबताया गया है:

60.     बै्लक्सलॉ डिक्शनरी केअनुसार, "वाद"     शब्दका अर्थ है"               किसी पक्षया पक्षों द्वारा किसी अन्यपक्षकेविरुद्धन्यायालयमें की गईकोई
कार्यवाही"    ।सामान्यबोलचालमें, "वाद"     शब्दमें न्यायिकया अर्ध-             न्यायिकप्रकृतिकी सभी कार्यवाहियाँ शामिलहोती हैं जिनमें पीड़ितपक्षों केविवादों
                         का निपटारा एकनिष्पक्षमंचकेसमक्षकिया जाता है।उपभोक्ता मंचकेसमक्षकीजानेवालीकार्यवाहियाँ पूरी तरहसेइसी परिभाषा केअंतर्गतआती

हैं।

              माननीयसर्वोच्चन्यायालयनेउपरोक्तमामलेमें "सूट"             शब्दकेअर्थ केसंबंधमें कुछनिर्णयों काभी उले्लखकिया है,    जो इसप्रकारहै:

“61.         पटेलरोडवेजलिमिटेडबनामबिरला यामाहा लिमिटेड (2000) 4  एससीसी 91          में यहमाना गया है किउपभोक्ता मंचों केसमक्ष
 कार्यवाही "वाद"                     शब्दकेदायरेमें आती है।इसनिर्णयको इसन्यायालयकी संविधानपीठनेइकोनॉमिकट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशनबनामचरणसे्पश

 मिल्स(प्रा.)  लिमिटेड(2010) 4  एससीसी 114     में अनुमोदितकिया है।अतः ,           इसमामलेसेसंबंधितविवादअंततः सुलझगया हैऔरहम
                        संविधानपीठकेनिर्णयसेबंधेहैं औरइसमामलेपरसंविधानपीठद्वारा इकोनॉमिकट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशनमें दिएगएनिर्णयकेअनुसारही निर्णय

  लिया जाना है।

62.  इसी प्रकार,     अमेरिकीसर्वोच्चन्यायालयने"वाद"            शब्दकोव्यापकरूपसेपढ़ा हैऔरपाया हैकि"वाद" "      न्यायालयमें कोईभीकार्यवाही है,
  जिसकेद्वारा [  कोईव्यक्ति]              न्यायालयमें उसउपायका अनुसरणकरता हैजो कानूनउसेप्रदानकरता है,"      देखें अपशूरकाउंटी बनामरिच34 एल

 एड196   ।इसी प्रकार: (    एलएडपृष्ठ199)

“... '...    कार्यवाही केतरीकेअलग-    अलगहोसकतेहैं,                लेकिनअगरकिसी पक्षकारकेबीचन्यायालयमें किसीअधिकारकेलिएमुकदमा चलरहा है,
           तो वहकार्यवाही जिसकेद्वारान्यायालयका निर्णयप्राप्तकियाजाता है,   वादकहलाती है।'*”

63.         मिशिगनसुप्रीमकोर्ट नेइसी तरहपाया कि"            कानूनी पेशेऔरअन्यलोगों द्वारा कानूनी विवादों केलिएप्रयुक्त'वाद'    शब्दअबव्यापकमहत्व
           केएकसामान्यशब्दकेरूपमें प्रयोगऔरमान्यता प्राप्तहै,             जिसेअक्सरविधायिकाओंऔरन्यायालयों द्वारा भी लगभगकिसी भी कार्यवाही केलिए

     समझाऔरप्रयोगकियाजाता है।" (       देखें पैटरसनबनामस्टैंडर्ड एक्सीडेंटइंश्योरेंसकंपनी, 178 मिशिगन, 288)"
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69.                यहमानतेहुएकिराष्ट्रीयउपभोक्ताफोरमकेसमक्षकार्यवाही वादकी प्रकृतिकी है,               घोषितकानूनयहथा किवादएकसामान्यशब्दहैजो किसी पक्षद्वाराकानून
                       में निहितअधिकारकी प्राप्तिकेलिएशुरूकी गईसभीकार्यवाहियों को अपनेदायरेमें लेता हैऔरइसकेअलावा सामान्यबोलचालमें, "वाद"     शब्दमें न्यायिकया अर्ध-

      न्यायिकप्रकृतिकीसभीकार्यवाहियां शामिलहैं,              जिसमें पीड़ितपक्षों केविवादों का निष्पक्षफोरमकेसमक्षन्यायनिर्णयनकियाजाता है।

70.          महत्वपूर्ण बातयहहैकिसीपीसीकी धारा 2       में निहितप्रावधानों का हवाला देतेहुए,       यहमाना गया किसीपीसी में "अदालत"      शब्दविशेषरूपसेसिविलअदालतों
     को संदर्भितकरता हैऔरइसलिए,      उपभोक्ता निवारणनिकायों जैसेअन्यअर्ध-      न्यायिकनिकायसीपीसी की धारा 2    केतहतप्रदत्त"अदालत"      शब्दकेदायरेसेबाहरआते

हैं।

      इसप्रकार,                       यहदेखाजाएगा किकेवलइसलिएकिराष्ट्रीयउपभोक्ता विवादनिवारणआयोगकेसमक्षकार्यवाहीको मुकदमेकी प्रकृतिकामाना गया था,   फिरभी इसे
   अदालतनहीं माना गया।

71.         ट्र ांसमेडिटेरेनियनएयरवेज़बनामयूनिवर्सलएक्सपोर्ट्सएवंअन्य(सुप्रा)  मामलेमें,             माननीयसर्वोच्चन्यायालयकेसमक्षयहप्रश्नविचारार्थ उठा किक्या राष्ट्रीयउपभोक्ता
          विवादनिवारणआयोगएकन्यायालयहै।निम्नलिखितप्रासंगिकटिप्पणियाँकी गईं:

“49. टी.एन.   राज्यबनामजी.एन.   वेंकटस्वामी मामलेमें,              इसन्यायालयनेमाना किन्यायालयका प्राथमिककार्य विवादों का निपटारा करना है,
         जबकियहमाना किएककलेक्टरसंविधानकीअनुसूचीVII  सूची III  प्रविष्टि11-            एकेअर्थ केभीतरएकराजस्वन्यायालयकागठनकरता है।”

             केनरा बैंकबनामनू्यक्लियरकॉर्पोरेशनऑफइंडिया लिमिटेड31           केमामलेमें अपनेपहलेकेफैसलेपरभरोसा करतेहुए,     माननीयसर्वोच्चन्यायालयनेनिम्नलिखित
 टिप्पणीकी:14

“50.          केनरा बैंकबनामनू्यक्लियरपावरकॉर्पोरेशनऑफइंडिया लिमिटेडमें,      इसन्यायालयनेटिप्पणी की: (   एससीसी पृष्ठ98,  पैरा 26)
“26.   हमारेविचारमें, 'कोर्ट'                     शब्दकोउससंदर्भ में पढ़ा जाना चाहिएजिसमें इसका प्रयोगकिसीक़ानूनमें किया गया है।संदर्भ को देखतेहुए, इसे

                      सिविलन्यायपालिकाकीअदालतोंऔरन्यायिकयान्यायिकशक्तियोंका प्रयोगकरनेवाली अदालतों या कुछन्यायाधिकरणों केरूपमें समझा जासकता
है।”

      इसलिए,          कानूनयहमानता है किसंदर्भ को देखतेहुए,                इसेसिविलन्यायालयों औरन्यायिकया न्यायिकशक्तियों का प्रयोगकरनेवालेन्यायालयों या कुछ
       न्यायाधिकरणों केरूपमें पढ़ा जा सकता है,  जबकि"न्यायालय"                   शब्दका अर्थ उससंदर्भ में स्पष्टकिया गया है जिसमें इसका प्रयोगकिसी क़ानूनमें किया गया है।

"न्यायालय"         शब्दकाअर्थ आगेइसप्रकारसमझाया गया है:

“52.                   श्री जयदीपगुप्ता नेश्री भगतकेइसतर्क केउत्तरमें किराष्ट्रीयआयोगएकन्यायालयनहीं है,  औरइसलिए,    प्रतिपक्षद्वारा दायरशिकायत
        परनिर्णयलेनेकाअधिकारउसकेपासनहीं है,        उपरोक्तअवलोकनपरदृढ़ता सेभरोसा किया है।

53. पी.    सारथी बनामएसबीआई(2000) 5  एससीसी 355 में,          इसन्यायालयनेयहविचारव्यक्तकिया किपरिसीमा अधिनियम, 1963
  की धारा 14  में "न्यायालय"                     शब्दका अर्थ न्यायालयकेस्वरूपवालेकिसी भी प्राधिकरणया न्यायाधिकरणसेहै।यहभी ध्यानदेनेयोग्यहैकि

    किहोतो होलोहनबनामज़ाचिल्हु1992  सप्प(2)  एससीसी 651              में इसन्यायालयकी एकसंविधानपीठनेयहमाना था किसभीन्यायाधिकरण
    न्यायालयनहीं हो सकतेहैं,     लेकिनसभीन्यायालयन्यायाधिकरणहैं।

1431 1995 सप्प (3) एससीसी 81
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54.   अबआइए"न्यायालय"               शब्दकीसामान्यतः समझी जानेवाली परिभाषा परनज़रडालें।ऑक्सफ़ोर्ड एडवांस्डलर्नर्स डिक्शनरी (8  वां संस्करण)
 इसे"                वहस्थानजहाँ कानूनी मुकदमेहोतेहैं औरजहाँ अपराधोंआदिकान्यायकिया जाता है"      ।ऑक्सफोर्ड थिसॉरसऑफइंग्लिश(  तीसरा संस्करण)

    निम्नलिखितसमानार्थी शब्ददेता है: "   कानूनकी अदालत,  कानूनअदालत, बेंच, बार,   न्यायकीअदालत, न्यायके्षत्र, न्यायाधिकरण, मंच, चांसरी, असीज़,
कोर्टरूम"    ।चैंबरडिक्शनरी (10  वां संस्करण)    नेअदालतको "           मामलों का फैसला करनेकेलिएएकत्रितव्यक्तियों केएकसमूह"    केरूपमें वर्णित

     किया है।स्ट्राउडजू्यडिशियलडिक्शनरी (5  वां संस्करण) में, "कोर्ट"    शब्दका वर्णन"            एकऐसी जगहकेरूपमें किया गया हैजहाँ न्यायन्यायिक
    रूपसेकिया जाता है,    औरप्राप्तहोता है",     औरआगेकहा गया है, "             लेकिनऐसेमामलेमें एकन्यायिककार्य शामिलहोता हैजिसेसर्टिफिकेटपर
   लायाजासकता है"।

55.                   केनरा बैंकमें इसन्यायालयकेउपरोक्तशब्दकोशअर्थ औरनिर्णयऔरभारतसंघबनाममद्रासबारएसोसिएशन(2010) 11 एससीसी
1                में इसन्यायालयकी संविधानपीठकेनिर्णयकी टिप्पणियों सेपता चलता हैकि"न्यायालय"          शब्दकोएकनिकायकेसंदर्भ में समझा जाना चाहिए

                     जिसका गठनविवादों को निपटानेऔरउसकेसमक्षपक्षकारों केअधिकारोंऔरदायित्वों को तयकरनेकेलिएकिया जाता है। "न्यायालय"  वेनिकाय
                 हैं जोव्यक्तियों केबीचविवादों का समाधानलातेहैं। जैसा किपहलेही उले्लखकिया गया है,         इसन्यायालयनेमाना हैकिन्यायाधिकरणऔरआयोग

"न्यायालय"        की परिभाषा केअंतर्गतनहींआतेहैं।हालांकि,   कुछस्थितियों में, "न्यायालय"    शब्दका प्रयोगव्यापक,       सामान्यअर्थ में किया जा सकता है
      नकिसंकीर्ण औरपांडित्यपूर्ण अर्थ में,    औरउनमामलों में,       इसकीव्याख्या इसी प्रकारकीजानी चाहिए।"

अंतत,     यहनिष्कर्ष इसप्रकारनिकला:

“57.         उपभोक्ता संरक्षणअधिनियमकी दूसरीअनुसूची केनियम29  में "न्यायालय"           शब्दकाप्रयोगवारसॉकन्वेंशनसेलिया गया है।हमारा विचार
    हैकिकन्वेंशनमें "न्यायालय"                     शब्दका प्रयोगउससख्तअर्थ में नहीं किया गया हैजैसा किहमारेप्रक्रियात्मककानूनमें किया जाता है। "न्यायालय"
                      शब्दका प्रयोगउपभोक्ता संरक्षणअधिनियमकेप्रावधानों केअंतर्गतउत्पन्नविवादों का निपटारा करनेवाली संस्था केलिएकिया गया है।उपभोक्ता
 संरक्षणअधिनियम,  जिला मंचों,                   राज्यमंचों औरराष्ट्रीयआयोगों को उपभोक्ताओंकेविवादों का निपटारा करनेका अधिकार देता है। इनमंचों का
 अधिकारके्षत्र,   शक्तिऔरप्रक्रिया,           सभी उपभोक्ता संरक्षणअधिनियमद्वारा स्पष्टरूपसेउल्लिखितहैं।यद्यपि,       येमंचएकसंक्षिप्तप्रक्रिया का पालन

      करतेहुएमामलों का निपटारा करतेहैं,           फिरभी उनका मुख्यकार्य विवादों का निपटारा करना ही है,         जो किन्यायालयका मुख्यकार्य औरउदे्दश्यहै।
             हमारा विचारहैकिउपभोक्ता संरक्षणअधिनियमऔरवारसॉकन्वेंशनकेप्रयोजनों केलिए,   उपभोक्ता मंच"न्यायालय"       शब्दकेअर्थ में आसकतेहैं।”

72.      प्यारेलालबनामशुभेन्द्रपिलानिया (नाबालिग)   प्राकृतिकसंरक्षक(पिता)       श्री प्रदीपकुमारपिलानिया एवंअन्य(सुप्रा)   केमामलेमें,   राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम,
1955       में निहितप्रावधानों परविचारकरतेसमय,  धारा 256           में निहितप्रावधानों केदायरेऔरदायरेपरविचारकिया गया,      जो सिविलन्यायालयकेके्षत्राधिकारको

 रोकता है।

73.  प्रतिवादी-              आपत्तिकर्ता केविद्वानवरिष्ठअधिवक्ता द्वारा उद्धतसभी पूर्वोक्तनिर्णयसामान्यअर्थ में "वाद"  और"न्यायालय"       शब्दों केव्यापकअर्थ सेसंबंधितहैं, लेकिन
                            विद्वानवरिष्ठअधिवक्ता केइसतर्क का समर्थननहीं करतेहैं किवादों सेनिपटनेऔरउनपर निर्णयदेनेवालेसभी न्यायालयया अन्यन्यायाधिकरणआवश्यकरूपसे
          सिविलन्यायालयया सिविलअधिकारके्षत्रवालेन्यायालयहैं।इसकेविपरीत,                 पूर्वोक्तनिर्णयों में यहमाना गया हैकिजबकार्यवाही विशेषविधियों केतहतबनाएगएन्यायिक
      निकायों केसमक्षआयोजितकीजाती है,               जोउनविशेषविधियों केतहतप्रदानकिएगएविवादकेविषयसेनिपटतेहैं,         तो उसन्यायिकनिकायकेसमक्षकार्यवाहीको वाद

                  कहा जा सकता हैऔरकानूनी कल्पना केअनुसारऐसेन्यायिकनिकायन्यायालयकेढाँचेधारणकरसकतेहैं,         हालाँकिवेविशेषकानूनों केतहतगठितन्यायाधिकरणया
        विशेषन्यायालयों केरूपमें कार्य करसकतेहैं।

        तथापि,       हमनेऊपरजो विसृ्ततविचारकिया है,                     उसकेआधारपरकानूनकी दृष्टिमें सिविलन्यायालयऔरराजस्वन्यायालयकेबीचस्पष्टअंतरहैतथा वेएकनहीं
हैं।
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74. प्रतिवादी-               आपत्तिकर्ता केविद्वानवरिष्ठअधिवक्ता द्वारा बारमें उद्धतनिर्णयों का उले्लखकरनेकेबाद,           अबहमइसविषयपरकुछऔरनिर्णयों का उले्लखकरना
  उचितसमझतेहैं।

75.           हरिनगरशुगर मिल्सलिमिटेडबनामश्यामसंुदरझुनझुनवाला एवंअन्य(सुप्रा)   केमामलेमें,           यहघोषितकिया गया था किसभी न्यायाधिकरणन्यायालयनहीं हैं,
                      यद्यपिसभीन्यायालयन्यायाधिकरणहैं।साधारणसिविलन्यायालयोंऔरविशेषअधिनियमकेतहतगठितन्यायाधिकरणों केबीचअंतरइसप्रकारसमझाया गया था।

"(31)          जबअधिकारों का उलं्लघनया उनपरआक्रमणहोता है,              तो पीड़ितपक्षसामान्यसिविलन्यायालयों में जाकरशिकायतदर्ज करा सकता है।ये
न्यायालय,     जोसरकारकेअंगहैं,       राज्यकीन्यायिकशक्तिसेसंपन्नहैं,            औरउनकाअधिकारसंविधानया उन्हें गठितकरनेवालेविधानमंडलकेकिसी

                अधिनियमसेप्राप्तहोता है।उनकी संख्यासामान्यतः निश्चितहोती हैऔरवेसामान्यतः स्थायी होतेहैं,         औरअपनेअधिकारके्षत्रमें किसीभी मुकदमेया
             मामलेकी सुनवाईकरसकतेहैं।उनकी संख्या बढ़ाईया घटाईजा सकती है,         लेकिनवेलगभगहमेशा स्थायी होतेहैं और "  सिविलन्यायालय" के
       संक्षिप्तनामसेजानेजातेहैं।इसप्रकार,              इसमें कोईसंदेहनहीं हैकिकें द्रसरकारइसशे्रणी में नहींआती है।

(32)          सभ्यता केविकासऔरआधुनिकजीवनकीसमस्याओंकेसाथ,           बड़ी संख्यामें प्रशासनिकन्यायाधिकरणअस्तित्वमें आएहैं।इनन्यायाधिकरणों
          केपासमूल्यवानअधिकारों परनिर्णयदेनेकाकानूनी अधिकारहै;               वेन्यायिकतरीकेसेऔरशपथपरसाक्ष्यकेआधारपरभीकार्य करतेहैं, लेकिन
                 वेसामान्यसिविलन्यायालयोंका हिस्सानहीं हैं।वेराज्यकीन्यायिकशक्तिकाप्रयोगसाझाकरतेहैं,        लेकिनउन्हें कुछप्रशासनिकनीतिकोलागूकरने
                     या कुछप्रशासनिककानूनसेउत्पन्नविवादों का निर्धारणकरनेकेलिएअस्तित्वमें लाया जाता है।वेन्यायालयों केसमानहैं ,    लेकिनन्यायालयनहीं हैं।
   जबसंविधानअनुचे्छद136, 227  या 228    में या अनुचे्छद233  से237     में या सूचियों में 'न्यायालय'    की बातकरता है,   तो यहसिविल

    न्यायालयों परविचारकरता है,           लेकिनऐसेन्यायालयों केअलावा अन्यन्यायाधिकरणों परनहीं।अनुचे्छद136  और227    में दोनों अभिव्यक्तियों का
     उपयोगकरनेका यहीकारणहै।

"न्यायालय"        सेतात्पर्य दीवानी न्यायालयों सेहैऔर "न्यायाधिकरणों"              सेतात्पर्य उननिकायों सेहैजिनकी नियुक्तिकुछविशेषकानूनों केतहतउत्पन्न
                          विवादों का निपटारा करनेकेलिएकीजाती है।राज्यकीशक्तियों में ऐसेविवादों का निपटाराकरनेकीशक्तिभीशामिलहै।यहनिसं्सदेहराज्यकी

    विशेषताओंमें सेएकहै,               औरइसेराज्यकीन्यायिकशक्तिकहाजासकता है।इसशक्तिकेप्रयोगमें,        एकस्पष्टविभाजनस्पष्टदिखाईदेता है।मोटे
 तौरपर,        कुछविशेषमामलेन्यायाधिकरणों केसमक्षजातेहैं,              औरशेषमामलेसामान्यदीवानी न्यायालयों केसमक्षजातेहैं।उनकी प्रक्रियाएँभिन्नहो
 सकती हैं,                        लेकिनउनकेकार्य अनिवार्य रूपसेभिन्ननहीं हैं।उन्हें अलगकरनेवाली बातकभी भी सफलतापूर्वकस्थापितनहीं की जा सकी है।लॉर्ड
            सै्टम्पनेकहा था किवास्तविकअंतरयहहैकिन्यायालयों में "   अलगावकाभाव"             होता है।लेकिनयहउम्रऔरपरंपराकामामला हैऔरइसकाकोई
      सारनहीं है।हालकेवर्षों में,                    कईन्यायाधिकरणों नेखुदको इतनी अच्छी तरहऔरइतनी अलगावकेसाथबरी किया हैकियहकसौटी अपर्याप्त
   लगती है।लॉर्ड सेन्की, एल. सी.          नेशेलकंपनीऑफऑस्ट्रेलिया बनामफेडरलकमिश्नरऑफटैके्सशन, (1931) ए. सी. 275 (296) में

कहा:

"                  अधिकारियों नेस्पष्टरूपसेदिखाया हैकिऐसेन्यायाधिकरणहैं जिनमें न्यायालयकेकईढाँचेहोतेहैं,  फिरभी,      न्यायिकशक्तिका प्रयोगकरनेके
     सख्तअर्थ में न्यायालयनहीं हैं...                इससंबंधमें इसविषयपरकुछनकारात्मकप्रस्तावों को गिनना उपयोगी हो सकता है: 1.  एकन्यायाधिकरण

                आवश्यकरूपसेइससख्तअर्थ में न्यायालयनहीं हैक्योंकियहअंतिमनिर्णयदेता है।2.            नही इसलिएकियहशपथपरगवाहोंको सुनता है।3.
                     नही इसलिएकिदो या अधिकप्रतिदं्वदी पक्षइसकेसमक्षउपस्थितहोतेहैं जिनकेबीचइसेनिर्णयकरना होता है। 4.      नही इसलिएकियहऐसे

           निर्णयदेता हैजो विषयों केअधिकारों को प्रभावितकरतेहैं।5.            नही इसलिएकिन्यायालयमें अपीलकी जा सकती है।6.     नही इसलिएकियह
                   एकऐसा निकायहैजिसकेपासकोईमामला किसी अन्यनिकायद्वारा भेजा जाता है।देखें रेक्सबनामइलेक्ट्रिसिटीकमिश्नर्स , (1924) 1 के. बी.

171.
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(33)   मेरी रायमें,                      सख्तअर्थों में न्यायालयएकन्यायाधिकरणहैजो राज्यद्वारा अपनेसंविधानकेतहतराज्यकीन्यायिकशक्तिका प्रयोगकरनेके
                    लिएबनाएगएसिविलन्यायालयों केसामान्यपदानुक्रमका एकहिस्सा है।येन्यायालयराज्यकेसभीन्यायिककार्य करतेहैं ,     सिवायउनकार्यों केजो
           कानूनद्वारा उनकेअधिकारके्षत्रसेबाहररखेगएहैं।ध्यानरहे, "न्यायिक"              शब्दअपनेआपमें दो अर्थ रखता है।रॉयलएके्वरियमएंडसमरएंडविटर
   गार्डनसोसाइटी बनामपार्किं सन, (1892) 1  कू्यबी 431 (452)   में लोपेसएल. जे.           नेइनशब्दों में इन्हें सराहनीयढंगसेव्यक्तकिया है:

"'न्यायिक'                       शब्दकेदो अर्थ हैं। इसका तात्पर्य न्यायाधीशया न्यायालयमें न्यायाधीशों द्वारा किएजानेवालेकर्तव्यों केनिर्वहनसेहो सकता है, या
     प्रशासनिककर्तव्यों सेहो सकता है,         जिन्हें न्यायालयमें निष्पादितकरनेकीआवश्यकता नहीं है,         लेकिनजिनकेसंबंधमें न्यायिकमनका प्रयोगकरना
  आवश्यकहै- अर्थात,          विचाराधीनमामलों केसंबंधमें क्याउचितऔरन्यायसंगतहै,       यहनिर्धारितकरनेकेलिएएकमन।"

             किसी अधिकारी को दूसरेअर्थ में अपनेसमक्षआनेवालेमामलों का निर्णय"   न्यायिकरूपसे"     करनेकीआवश्यकता होती है,    इससेवहन्यायालयया
   न्यायाधिकरणनहीं बनजाता,                 क्योंकिइससेकेवलयहस्थापितहोता हैकिवहआचरणकेमानकका पालनकररहा है,     तथा पक्षपातयास्वार्थ से

 मुक्तहै।"

76.     जसवंतशुगरमिल्सलिमिटेड,      मेरठबनामलक्ष्मी चंदएवंअन्य32                 केमामलेमें यहरेखांकितकिया गया था किकिसी प्राधिकरणकोक़ानूनद्वारान्यायिकरूपसे
        कार्य करनेकीजोशक्तिप्रदानकी गईहै,                      वहआवश्यकरूपसेउसप्राधिकरणको राज्यकीन्यायिकशक्तिसेसुसज्जितनहींकरती हैऔरयहाँ तककिप्रशासनिकऔर

                          कार्यपालकप्राधिकारियों को भी अक्सरअपनेसंविधानकेआधारपरनागरिकों केअधिकारों को प्रभावितकरनेवालेप्रश्नकेसंबंधमें न्यायिकरूपसेकार्य करनेकी
       आवश्यकता होती है।यहइसप्रकारदेखा गया:15

“(19)                 किसी प्राधिकारी परक़ानूनद्वारान्यायिकरूपसेकार्य करनेकाजोकर्तव्यआरोपितकिया गया है,       वहआवश्यकरूपसेउसप्राधिकारीको
                      राज्यकीन्यायिकशक्तिसेसुसज्जितनहीं करता।यहाँ तककिप्रशासनिकया कार्यपालकप्राधिकारियों को भी अक्सरअपनेसंविधानकेआधारपर

                     नागरिकों केअधिकारों को प्रभावितकरनेवालेप्रश्नों केनिपटारेमें न्यायिकरूपसेकार्य करनेकी आवश्यकता होती है। राजस्वबोर्ड,  सीमा शुल्क
प्राधिकारी,   मोटरवाहनप्राधिकारी,     आयकरऔरबिक्रीकरअधिकारी,        प्रथमदृष्टया ऐसेप्रशासनिकप्राधिकारियों केउदाहरणहैं,     जोन्यायिकरूपसेकार्य

       करनेकेकर्तव्यकेअधीनहोतेहुएभी,                    या तो उन्हें बनानेवालेक़ानूनों केस्पष्टप्रावधानों द्वारा या उनकेअंतर्गतबनाएगएनियमों द्वारा या क़ानूनों या
     उन्हें प्रदत्तशक्तियों केनिहितार्थ द्वारा,             राज्यकीन्यायिकशक्तिकेप्रतिनिधिनहीं हैं।उनका प्राथमिककार्य प्रशासनिकहै,     न्यायिकनहीं।यहतयकरने

                        में किनागरिकों केअधिकारों को प्रभावितकरनेवालेमामलों सेनिपटनेकेलिएन्यायिकरूपसेकार्य करनेकेलिएआवश्यककिसी प्राधिकारी को
       एकन्यायाधिकरणमाना जा सकता हैया नहीं,   यद्यपिन्यायालयनहीं,   मुख्यघटना "   न्यायालयकेढाँचे"   —     का अधिष्ठापनहै जैसेकिपक्षों द्वारा शुरू
         किएगएमामलों में मामलों का निर्धारणकरनेका अधिकार, सार्वजनिक,             गवाहों को उपस्थितहोनेकेलिएबाध्यकरनेऔरशपथपरउनसेपूछताछ
  करनेकी शक्ति,          साक्ष्यकेमूलभूतनियमों का पालनकरनेकाकर्तव्य(       हालाँकिसाक्ष्यअधिनियमकेसख्तनियमनहीं), कारावास, जुर्माना,  हर्जाना या

                      अनिवार्य या निषेधात्मकआदेशों केमाध्यमसेदंडलगानेका प्रावधानताकिउनकेआदेशों का पालनसुनिश्चितकिया जा सके।यहसूची उदाहरणात्मक
है; कुछ,     हालाँकिज़रूरी नहीं किसभी,       ऐसेढाँचेसामान्यतउसप्राधिकारी को 'न्यायाधिकरण'          बना देंगेजिसकान्यायिकरूपसेकार्य करनेकाकर्तव्य
है।

77.   उपर्युक्तकारणों से,           हमारा दृढ़मतहैकिराजस्वन्यायालयसिविलन्यायालयनहीं हैं,           नही इन्हें सिविलअधिकारिता वालेन्यायालयकहाजासकता है,   बल्कियेकेवल
             विशेषन्यायालयहैं या कहें किएकवैधानिकन्यायाधिकरणहैं जिन्हें राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम, 1955   औरराजस्थानभू-  राजस्वअधिनियम, 1956  केतहत
             उपबंधितमामलों सेनिपटनेकेलिएन्यायिकरूपसेकार्य करनेकाअधिकारहै।

1532 एआईआर 1963 एससी 677
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78.       महेंद्रकुमारजैनबनामअपीलीयकिराया न्यायाधिकरण,  अजमेर (सुप्रा)                 केमामलेमें इसन्यायालयकी पूर्ण पीठकेनिर्णयपरअत्यधिकभरोसा किया गया है।उस
                        मामलेमें विचारणीयप्रश्नयहथा किक्या किराया न्यायाधिकरणऔरअपीलीयकिराया न्यायाधिकरणद्वारा पारितन्यायिकआदेशपरकेवलभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद

227                      केतहतअधीक्षणकीशक्तियोंकाआह्वानकरकेप्रश्नउठाया जा सकता हैऔरक्या यहभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226      केतहतरिटअधिकारिता केअधीन
                          नहीं है।यहमाननेकाव्यावहारिककारणकिइसमें न्यायालयकेसभी गुणहैं औरयहसिविलन्यायालयद्वारा किएजानेवालेन्यायिककार्यों केसमानहै,    यहथा किकानून

         केअनुसारऐसेन्यायाधिकरणकीअध्यक्षताक्रमशः सिविलन्यायाधीश(  वरिष्ठप्रभाग)               औरजिलान्यायाधीशकेपदकेनामितअधिकारी द्वाराकीजानी चाहिए।यहइसप्रकार
 कहा गया:

“71.                  यहहमें विद्वानवकीलद्वारा उठाएगएतर्क परविचारकरनेकेलिएपे्ररितकरता हैकि2001     केअधिनियमकी धारा 13  और19
             केतहतगठितकिरायान्यायाधिकरणऔरअपीलीयकिरायान्यायाधिकरणकोक्रमशः सिविलजज(  सीनियरडिवीजन)      औरजिलान्यायाधीशकैडरकेपद
             केनामितअधिकारी द्वारा अध्यक्षता करनेकाआदेशदिया गया हैऔरइसप्रकार,    वेकिसी भी पूर्व-        मौजूदा न्यायालयकेअधिकारके्षत्रसेप्रदत्तनहीं
  होनेकेकारण,        उन्हें सिविलन्यायालयनहीं माना जासकता है।”

79.                        उपर्युक्तनिर्णयइसप्रस्तावका समर्थननहीं करता किजबन्यायाधिकरणों कीअध्यक्षतान्यायिकअधिकारियों केबजायप्रशासनिकअधिकारियों द्वारा कीजाती है, तब
       भी वहएकसिविलन्यायालयहोगा।इसकेअतिरिक्त,                यहमामला राजस्वकानूनों केअंतर्गतविशेषन्यायालयों केरूपमें गठितराजस्वन्यायालयों केगठन,  अधिकारके्षत्र,

      शक्तियोंऔरकार्यों सेसंबंधितनहीं था।

80.     विधिकेअनुसार,       भारतीयजीवनबीमा निगमबनामनंदिनी जे.    शाहएवंअन्य(सुप्रा)         मामलेमें माननीयसर्वोच्चन्यायालयद्वारा प्रतिपादितसिद्धांत   महेंद्रकुमारजैन
   बनामअपीलीयकिराया न्यायाधिकरण,  अजमेर(सुप्रा)         मामलेमें निर्णयकाआधारथे।उसमामलेमें,           उच्चन्यायालयकेएकलन्यायाधीशकेनिर्णयकेविरुद्धलेटर्स पेटेंट
     अपीलकी पोषणीयता केसंबंधमें,   सार्वजनिकपरिसर (    अनधिकृतअधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971         केअंतर्गतगठितअपीलीयअधिकारी केनिर्णयकीसत्यता

        परविचारणीयमुद्दा उठा।अधिनियमकी योजना केअनुसार,        अपीलीयअधिकारी का जिलेकान्यायिकअधिकारी (        जिलान्यायाधीशया जिलान्यायाधीशद्वारा नामितन्यायिक
अधिकारी)   होनाआवश्यकथा,            जिसकेपासआवश्यकयोग्यताएँहों।यहमाना गया किउक्तअपीलीयअधिकारी,         उपरोक्तअधिनियमकेतहतशक्तियोंका प्रयोगकरतेहुए,

       किसीव्यक्तिकेरूपमें कार्य नहीं करता,     बल्किजिलेमें एकपूर्व-                 विद्यमानन्यायिकप्राधिकारी केरूपमें अपनीक्षमताका प्रयोगकरता हैऔरअधिकारी द्वारा पारितआदेश
    अधीनस्थन्यायालयकाआदेशहै, इसलिए,           उसेचुनौती देनेकी कार्यवाही सामान्यतः भारतीयसंविधानकेअनुचे्छद227      केतहतही की जानी चाहिए,   नकिअनुचे्छद

226     केतहत।इसआधारपर,              एकलन्यायाधीशकेनिर्णयकेविरुद्धलेटर्स पेटेंटअपीलको विचारणीयनहीं माना गया।

81.   अंतिमनिष्कर्ष में,              हमयहनिष्कर्ष निकालतेहैं किराजस्वन्यायालयसिविलन्यायालयनहीं हैं औरइसलिए,  राजस्वमंडल,      अपीलीयराजस्वन्यायालयया पुनरीक्षणया
       संदर्भ प्राधिकारी केरूपमें कार्य करतेहुए,    न्यायाधिकरणकेरूपमें,           सिविलन्यायालयया सिविलअधिकारके्षत्रवालान्यायालयनहीं है।इसलिए,    राधेश्यामएवंअन्यबनाम
    छविनाथएवंअन्य(सुप्रा)                    केमामलेमें दिया गया निर्णयराजस्वमंडलद्वारा पारितआदेशों केमामलों में लागूनहीं होता हैऔरइसलिए,       हमयहमाननेमें असमर्थ हैं कि
               राजस्वमंडलद्वारा पारितआदेशों को उच्चन्यायालयमें केवलभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद227             केतहतअधीक्षणकीशक्तिकेप्रयोगमें चुनौती दी जा सकती है, न

      किभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226  केतहत।

82.     उपर्युक्तकेमदे्दनजर,            हमकुछउच्चन्यायालयों द्वारा लिएगएविचारों सेसम्मानपूर्वकअसहमतहैं,          जिनमें राजस्वबोर्ड द्वारा पारितआदेशको केवलअनुचे्छद227
        केतहतपर्यवेक्षी के्षत्राधिकारकेअधीनमाना गया है,        नकिभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226  केतहत।

83.             यहएकअलगबातहोगी किकिसी दिएगएमामलेमें,        राजस्वमंडलद्वारा पारितआदेशकेखिलाफभी,         केवलपर्यवेक्षी के्षत्राधिकारलागूकिया गया हैऔरपीड़ित
       पक्षनेभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226              केतहतउते्प्रषणके्षत्राधिकारलागूनहींकरनेका विकल्पचुना है।ऐसेमामलेमें,    तथ्यों केआधारपर,     कोईयहतर्क देसकता
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        हैकिआदेशभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद227                 केतहतपर्यवेक्षी के्षत्राधिकारकेतहतउच्चन्यायालयद्वारा पारितकिया गया थाऔरइसकारणसे,  राजस्थानउच्च
    न्यायालयनियमों केनियम134   केतहतरिट-       अपीलका उपायपोषणीयनहीं होगा।हालांकि,           केवलइसलिएकिराजस्वमंडलद्वाराआदेशपारितकिया गया है,  जहां एक

        पीड़ितपक्षनेभारतकेसंविधानकेअनुचे्छद226  और227                  केतहतयाचिका दायरकरकेउच्चन्यायालयका दरवाजाखटखटाया हैऔरजहां मामलेकेतथ्यभारतके
   संविधानकेअनुचे्छद226  और227           दोनों केतहतयाचिका दायरकरनेकाऔचित्यसाबितकरतेहैं,    रिटअपीलपोषणीयहोगी।

84.  इनअंतर-      न्यायालयीयअपीलों की पोषणीयता परआपत्ति, तदनुसार,        निरस्तकी जाती हैक्योंकियेसभी अपीलें,       राजस्वबोर्ड द्वारा पारितआदेशों केविरुद्ध,  चाहेवे
            अपीलीयराजस्वन्यायालयकेरूपमें हों या पुनरीक्षणन्यायालयकेरूपमें ,     भारतीयसंविधानकेअनुचे्छद226  और227       केअंतर्गतदायरयाचिकाओंमें विद्वानएकल
                न्यायाधीशद्वारा पारितआदेशों सेउत्पन्नहुईहैं।येअपीलें विधिकरूपसेपोषणीयमानी जाती हैं।

85.      इनसभीअपीलोंको उनकेगुण-           दोषकेआधारपरअंतिमसुनवाईकेलिएसूचीबद्धकियाजाए।

86.             इसआदेशकीएकप्रतिप्रते्यकसंबद्धअपीलकेअभिलेखमें रखीजाए।

(  शुभा मेहता),                                 जे (   मनींद्रमोहनश्रीवास्तव), सीजे

  मनोजनरवानी /....

"अस्वीकरण-           इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है,    एवं इसका प्रयोग केवल
                पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम

             नही ं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उदे्दश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंगे्रजी
              संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में

 लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate 

(29/05/2025  को 03:08:29    बजे डाउनलोड किया गया)


